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अध्याय १ - प्रस्तावना
इस किताब का लेखक भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया जिले के ताड़ी बड़ा गाँव में पैदा हुआ था | उसने बैचलर एवं मास्टर की डिग्री कम्प्यूटर इंजीनियरिंग में भारत से करने के बाद, पी. एच. डी. की डिग्री प्रबंधन के क्षेत्र में अमेरिका से पूरी की |  उसने भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग में एक वैज्ञानिक के तौर भारत की सेवा की | उसे डाटा कम्प्रेसन के क्षेत्र में उसके उत्कृष्ट कार्य के लिए इंडियन साईंस कांग्रेस एसोसिएशन  के तरफ से कम्प्यूटर साईंस के सेक्सन में १९९९  में युवा वैज्ञानिक  के पुरस्कार से सम्मानित किया गया | उसके ३० से अधिक शोध पत्र विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं | वह अभी अमरीका के एक सूचना प्रौद्योगिकी की कम्पनी में निदेशक के पद पर कार्यरत है | 
 
लेखक जब भी भारत गया, वह अपने नगर वासियों एवं गाँव के गरीब लोगों की दुर्दशा को देखकर पिघल उठा | अपने गाँव में रहते समय गाँव की कुछ भयावह घटनाओं को देखकर उसे सामाजिक कार्य में उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा | अब वह पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के लोगों के कल्याण के लिए लग गया है और उत्तर प्रदेश के गरीब से गरीब लोगों की जीवन दशा में सुधार के लिए अपने को समर्पित कर दिया है| वह दबे-कुचले, गरीब, वंचितों एवं समाज के निचले पायदान के लोगों को मुख्या धारा में लाने के लिए प्रयासरत है | 
 
हम देखें हैं की चुनाव के आते ही  राजनितिक पार्टियाँ बहुत सारी घोषनाएं करती हैं और बहुमत में आने के बाद उसे पूरा करने का आश्वाशन देती हैं | इस किताब के लेखक ने राजनितिक पार्टियों के उन सारी आश्वाशनाओं एवं वादाओं का विश्लेषण किया है | इसके साथ ही उसने गरीब से गरीब लोगों के जीवन यापन में सुधार करने के लिये सरकार के विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं के कामकाज एवं कार्य पध्दति  पर शोध किया है | 
 
इन शोधों एवं विश्लेषणों के आधार पर लेखक को सरकार के कार्य प्रणाली में बहुत सारी खामियों का पता चला और उसके आधार पर उसने इस किताब में सरकार के कार्य प्रणाली में सुधार के लिए अपना प्रतिक्रिया व्यक्त किया है | इस किताब में प्रस्तुत सिफारिशें,  वास्तविक घटनाओं एवं अनुभवों पर आधारित  हैं| इन सिफारिशों पर किया गया कार्यान्वयन उत्तर प्रदेश वासियों की दशा में अवश्य सुधार लायेगा और यदि सरकार ऐसा करती है तो उस पर उत्तर प्रदेश के लोगों का बहुप्रतीक्षित कर्ज सही माईने में तभी  मिटेगा | 
अध्याय २ - आज भी ब्रिटिश राज
लेखक एक गाँव में ही पढ़-लिख कर बड़ा हुआ और वह गाँव के लोगों की  दयनीय स्थिति को अपने आखों से देखा एवं जीया है | वह उत्तर प्रदेश की आज की प्रशासनिक व्यवस्था का ध्यान -पूर्वक अध्यन करने के बाद पाया की यह व्यवस्था आज भी अंग्रेजी हुकूमतों की व्यवस्था पर आधारित है और उसी की तरह ही काम करती है | एक दोष-रहित प्रजा-तंत्र में किसी देश की जनता, उनपर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा  राज करना पसंद नहीं करती | प्रजा-तंत्र में जनता ही ऐसे लोगों को चुनकर एक सरकार बनाती  है, जो उनपर राज न करके उनकी सेवा करे |  इस तरह से प्रजा-तंत्र में किसी देश की पूरी जनता ही अपने ऊपर राज करती है, न की कोई विशेष व्यक्ति |  भूत में अंग्रजी हुकूमत विशेष व्यक्तियों की विभिन्न पदों  पर नियुक्ति  कर भारत की  जनता को नियंत्रित  कर  उनपर राज करती थी |  पदों पर नियुक्त लोग भारतीयों की निगरानी एवं उनपर राज करते थे न की उनकी मदद या सेवा करते थे | वे हमारे लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार करते थे और उन्हें अपना गुलाम समझते थे | उन पदों पर बैठे व्यक्ति चाहते थे की जनता उन्हें अपना मालिक समझे और उनका सम्मान करे, जबकि हमारी जनता के साथ वे निरादर भाव से एक नौकर जैसा व्यवहार करते थे |  वो चाहते थे की उन्हें साहब, महामहीम, श्रीमान, हाकीम, राजासाहब, श्रधेय, मेरे भगवान्, सम्माननीय  एवं माननीय जैसे उपाधियों से पुकारा जाय | वही संकल्पना  आज भी उत्तर प्रदेश में लागू है | आज के बहुतायत में सरकार के मंत्री एवं लोक-सेवक अपने आप को सेवक न समझकर, राज करने वाले  एवं सम्मानित व्यक्ति महसूस करते हैं | वे  अपने आप को जनता का नौकर नहीं मानते और वो वहां उस पद पर जनता की सेवा के लिए नियुक्त हैं, यह नहीं समझते | वो अपने आप को आम जनता से ऊपर एक विशिष्ट व्यक्ति का दर्जा देते हैं और चाहते हैं की आम जनता उन्हें अपना मालिक समझकर उनके साथ इज्जत से पेश आये | 
एक त्रुटिहीन प्रजा-तंत्र में उपर्युक्त सोच के लिए कोई जगह नहीं है |  लेखक एक हिंदी अखबार में पढ़ा था की राज्य का एक मुख्य-मंत्री अपने आपको भगवान् समझता था | वह जिस भी सभा में जाता था, लोगों से बोलता था की जो भी मांगना  है मांगो, वो उनकी ख्वाहीश पूरी करेगा |  ऐसी सोच, प्रजा-तंत्र के लिए घातक  है | एक मुख्य- मंत्री की सोच एकदम से इसके विपरीत होनी चाहिए |  एक मंत्री की यह सोच होनी चाहिए की वो जनता का सेवक है और उसके मन में यह भाव कभी नहीं आना चाहिए की वो एक विशिष्ट व्यक्ति है और उसका दर्जा आम जनता से ऊपर है | इसके उल्टा, उसकी सोच यह होनी चाहिए की आम जनता ही उसके लिए विशिष्ट व्यक्ति है और वही  उसका सही अर्थों में मालिक है |  यदि वे ऐसी सोच न रखें तो आम जनता ऐसे लोगों को चुनकर न भेजे ताकि उन्हें ऐसे पदों पर आसीन होने से रोका जा सके |  यह पूरी तरह से आम जनता के हाथ में है और इसे ही प्रजा-तंत्र कहते हैं जहाँ आम जनता ही प्रदेश पर शासन करती है |  प्रजा-तंत्र में आम जनता ही एक ऐसे सरकार का गठन करती है जो आम जनता के लिए एक नौकर के रूप में काम कर सके |
प्रजा-तंत्र में संवैधानिक पदों का निर्माण कर उस पर कर्मठ, जिम्मेदार, इमानदार एवं नैतिकता-युक्त  लोगों की नियुक्ति की जाती है तथा संवैधानिक अधिकार के साथ अच्छी तनख्वाह भी दी जाती है ताकि लोगों की सेवा अच्छी तरह से कर सके | इन पदों तक भ्रष्ट लोगों को पहुँचने से रोकना चाहिए नहीं तो प्रजा-तन्त्र चरमरा जाएगी और अच्छा जीवन-यापन के लिए लूट-खसोट की प्रवृति बढ़ने से लोगों का विश्वास एक दूसरे से उतरने लगेगा | इन पदों तक पहुंचना आसान नहीं होता और केवल काबिल और मेहनतकश लोग ही पहुँच सकते हैं लकिन इसका यह मतलब नहीं हुआ की इनका दर्जा आम लोगों से ऊपर हो गया | लोग इन पदों के लिये अपनी मर्जी से निवेदन करते हैं और वो खुद से सेवा करना चाहते हैं | उन्हें जबरदस्ती नहीं बैठाया जाता | लेकिन ज्यादातर लोग इन पदों तक पहुँचने के बाद प्राप्त अधिकारों के तहत  अहम् में आ जाते  हैं और यह भूल जा रहे हैं की वो आम जनता  के नौकर हैं | यदि उस पद पर पहुँच कर कोई यह सोचता है की वो जनता का नौकर नहीं है तो उसे स्वेच्छा से पद छोड़ कर कोई और या मजदूरी का काम कर लेना चाहिए | यदि ऐसा नहीं होता तो आम जनता को प्रजा-तंत्र का राम-बाण  यानी अपने वहुमुल्य वोट का अधिकार कर ऐसे लोगों से छुटकारा पा लेना चाहिए |  
भारत सरकार द्वारा लोक-सेवा आयोग का गठन इसीलिए हुआ  था की कुशल  एवं सक्षम लोक-सेवकों (आई. ए.  एस./आई. पी. एस.  इत्यादि ) को चयनीत कर लोगों की सेवा के लिए समर्पित  किया जाय, लेकिन आज-कल लोग इसमें सेवा करने की भावना से कम और वैध  या अवैध रूप से राज करने का अधिकार, इज्जत और  पैसा अर्जित करने की भावना से ज्यादा जा रहे हैं |  ऐसा इसलिए हो रहा है की उत्तर प्रदेश का प्रजा-तंत्र त्रुटी-पूर्ण होने के वजह से आम जनता इन लोक-सेवकों के क्रिया-कलापों को नियंत्रित नहीं कर पा रही है और उनके भ्रष्ट कार्यों के लिए एक नियत समय में उन्हें सजा दिला पाने में असमर्थ है | इस तरह से हम पुराने ब्रिटिश राज को ही ढो रहे हैं |  इसीलिये आज नव-युवकों में आई. ए.  एस./आई. पी. एस./ मंत्री  इत्यादि बनने के लिए उन्माद है | यदि यह लागू हो जाय की इन पदों पर हमें वास्तव में जनता के नौकर के तरह काम करना है और प्रतिष्ठा, नाना प्रकार की सुविधाएं और विशिष्ट व्यक्ति का दर्जा नहीं मिलने वाला है तथा भ्रष्ट लोगों के कर्मों की सजा तुरंत मिलने वाली है तो इस काम के लिए वही लोग आवेदन करेगें जो की बेरोजगार हों या जिन्हें जबरदस्ती ऐसे पद को सौंपा जाय या जिनका वास्तव में एक मात्र उद्देश्य लोगों की सेवा करना हो | और यदि ऐसा हुआ तो सही माईने में उत्तर प्रदेश में प्रजा-तंत्र होगा और प्रदेश का विकाश होने के साथ-साथ अन्य लोग भी सुखी एवं संपन्न होंगे | लेखक को आज यह नहीं मालूम की कितने मंत्री, राज्यपाल, लोक-सेवक (आई. ए.  एस./आई. पी. एस. इत्यादि) इत्यादि अपने को जनता का नौकर समझते हैं और आम जनता को साहब, महामहीम, श्रीमान, हाकीम, राजासाहब, श्रधेय, मेरे भगवान्, सम्माननीय  एवं माननीय जैसे उपाधियों से पुकारते हैं | यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो हम समझते हैं की हम अभी भी ब्रिटिश हुकूमत में जी रहे हैं |
प्रजा-तंत्र में आम जनता की यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है की वो अपने वोट के अधिकार के माध्यम से ऐसे लोगों का चुनाव करे जो हमेशा ही उनकी सेवा में तत्पर हों | यह काम आम जनता के पूरे अधिकार क्षेत्र में है और इस अधिकार का उपयोग भ्रष्ट लोगों का चयन कर जाया नहीं करना चाहिए | यदि हम अपने घर के  नौकर या अपने प्राइवेट कंपनी में किसी कर्मचारी का चयन करते हैं तो किस तरह से उसे ठोक-बजा कर हर कोण से देखते हैं की वो काम के लिए कुशल है की नहीं | क्या हम ऐसा अपनी सेवा करने वालों को चुनने के लिए नहीं कर सकते ? यदि हम चुनाव के समय एक अच्छे लोक-सेवक को चयनीत कर भेजते हैं तो वह अवश्य ही सरकारी संस्थानों में सच्चे लोक-सेवकों की नियुक्ति करेगा जो त्रुटी-हीन प्रजा-तंत्र के मुताबिक़ सिर्फ आम जनता की भलाई के लिए काम करेगा |

लेखक एक लोक-प्रिय अखबार में पढ़ा की उत्तर प्रदेश की आई. ए.  एस. एसोसिएसन  यह नहीं चाहती की सूचना आयोग एक आई. ए.  एस. को तलब करे क्योंकि इससे उसकी प्रतिष्ठा और अहम् को आंच आएगी | यह एक त्रुटी-पूर्ण प्रजा-तंत्र एवं ब्रिटिश हुकूमत की गुणवत्ता है जो उत्तर प्रदेश में घटित हो रहा है | हमारे लोक-सेवकों की सोच आज भी राजा-महराजाओं की तरह है जो अपने को आम जनता का नौकर समझते ही नहीं और हमें एक स्वस्थ्य प्रजा-तन्त्र के लिए इस तरह के सोच को बदलवाने के लिए कार्य करना पडेगा |  यह तभी संभव है जब उत्तर प्रदेश की जनता और राजनीतिक पार्टियों में इच्छा-शक्ति हो और आम जनता की कल्याण के लिए हिम्मत जुटा कर इस तंत्र में बदलाव करने की कोशिश हो | तभी उत्तर प्रदेश को एक दोष-रहित प्रजा-तंत्र में बदला  जा सकता है और बीते सालों से छनकर आ रही ब्रिटिश राज का खात्मा हो सकता है | 
अध्याय ३ - लोक-सेवकों की उपलब्धता
किसी भी स्वस्थ्य प्रजा-तन्त्र के लिए लोक-सेवकों की उपलब्धता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है | लेखक की शोध के मुताबिक ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लोगों को कोई भी छोटा सा छोटा काम कराने के लिए तहसील और जिला स्तर के सरकारी कार्यालयों का कई चक्कर लगाना पड़ता है |   यदि किसी तरह से काम का कुछ भाग हो भी जाता है तो अगले भाग के लिए कुछ अडंगा लगा दिया जाता है और फिर ग्राहक को उसे निपटवाने के लिए कार्यालयों के फिर कई चक्कर लगाने पड़ते हैं | इसका मुख्य कारण यह है की जब लोग सरकारी कार्यालयों पर पहुंचते हैं तो कई बार लोक-सेवक या तो मीटिंग में ब्यस्त, छुट्टी पर या बिना बताये कार्यालय से गायब रहता है |  यदि कभी-कभार लोक-सेवक मिल भी जाता है तो घूस न मिलने का कारण काम को अटका देता है | इस तरह से काम करने के लिए गाँव से सरकारी महकमों के लिए भाग-दौड़ में काफी पैसा खर्च हो जाता है और ग्रामीणों के लिए सरकार द्वारा प्रदत्त सेवा का अधिकार बहुत महंगा पड़ता है | बहुत सारे ग्रामीण रोज़ की कमाई पर गुजारा करते हैं और यदि वे अपने सरकारी काम निपटवाने के वास्ते इस तरह से अपना रोज़ी-रोटी छोड़कर कार्यालयों के चक्कर लगाते हैं तो आप उनकी कठिनाईयों और दिल की पीड़ा का अंदाज़ा नहीं लगा सकते | यदि कोई इस पीड़ा से गुजरा है तो वही इसका एहसास कर सकता है | लोगों की इस पीड़ा को मिटाने के लिए,  तथा प्रजा-तंत्र में प्रजा के लिए सरकारी सेवा के अधिकार के तहत, सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए की सरकारी कार्यालयों में लोक-सेवकों की उपलब्धता निरंतर बनी रहे और कोई भी आदमी  किसी कार्यालय में जाता है तो उसकी शिकायतों को सुनने एवं उसे निर्बाध रूप से मौके पर ही निपटाने के लिए कोई न कोई अवश्य मौजूद रहे |
इसके अलावा यह एक टेलीकम्युटिंग का ज़माना है, अतः यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए की राज्यपाल, मंत्री, सचिव, डी. जी. पी., डी. एम., एस. पी., और अन्य दूसरा लोक-सेवक या जन-प्रतिनिधि आसानी से टेलीफ़ोन, ई. मेल या फैक्स के माध्यम से भी उपलब्ध रहे |  किसी भी कार्यालय के अधिकारी का यह दायित्व बनता है की वह यह सुनिश्चित करे की जनता के प्रत्येक आने वाले फ़ोन का उत्तर या हर एक     ई-मेल या फैक्स का जवाब जरूर दिया जाय एवं उनके शिकायतों का निपटारा गुणवत्ता-पूर्वक किया जाय |  यदि कोई लोक-सेवक जनता की कार्य-सेवा की वजह से बहुत व्यस्त है तो उसे यह इंतजाम करना चाहिए की कोई ग्राहक सेवा प्रतिनिधि उसकी अनुपस्थिति में सदैव जनता की संदशों को ले और बाद में लोक-सेवक की उपलब्धता पर जनता के साथ लोक-सेवक का संवाद उनके शिकायतों के निपटारे के लिए टेलीकम्युटिंग या किस अन्य माध्यम  से बिना भूले कायम कराये |  शोध के मुताबिक़ यह पता चला की उत्तर प्रदेश के किसी भी कार्यालय में ऐसा नहीं होता | प्रत्येक कार्यालय में सरकारी कार्यों के लिए लोक-सेवकों में कार्य-संस्कृति चौपट है और सरकार द्वारा निर्देशित आचरण के पालन का आभाव है | इसका एक कारण यह भी है समय-समय पर लोक-सेवकों को कार्य-संस्कृति  एवं सरकार द्वारा निर्देशित आचरण के पालन का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता |
किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे लोक-सेवक जैसे राज्यपाल या मुख्य-मंत्री  के मन में कभी भी ब्रिटिश राज के  अधिकारियों की तरह यह भाव नहीं आना चाहिए की वह वहाँ जनता का फ़ोन लेने के लिए या उनकी सेवा के लिए नहीं है | उत्तर-प्रदेश के अधिकतर लोक-सेवकों की मानसिकता ब्रिटिश राज के  अधिकारियों की तरह ही है और यह उत्तर प्रदेश के लिए शुभ नहीं है | यदि कोई लोक-सेवक की सोच ऐसी है तो वह ऐसे पद के लिए उपयुक्त नहीं है और उसे पद को स्वेच्छा से छोड़ देनी चाहिए | कतार में बहुत सारे लोग किसी भी पद को   लेने के लिए लगे हैं | ऐसे बहुत सारे मामलों में सर्वेक्षण से लेखक को पता चला की उच्च पदों पर बैठे लोक-सेवकों के सचिवों को यह ताकीद या प्रशिक्षण दी जाती है की वे कोई-न-कोई बहाना बना कर आम जनता को टरका दे और उनसे न मिलने दे, यदि उनके साहब या किसी प्रभावशाली व्यक्ति का कॉल  आये तभी उन तक  पहुंचायें | इसके लिए वे ऐसे बहाने, जैसे साहब नहा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जनता की सेवा करके थक गए हैं तथा आराम फरमा रहे है, मीटिंग में हैं या सो रहे हैं, का प्रयोग करते हैं | यह एक लोक-तांत्रिक राज्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है और ऐसी कार्य-शैली को ख़तम करना उत्तर प्रदेश की आज की जरूरत है |  यदि किसी लोक-सेवक से कोई अपने कार्य के सिलसिले में मिलना चाहता है तो लोक-सेवक के सहायक का यह फ़र्ज़ बनता है की वह जनता की किसी भी हालत में लोक-सेवक से मिलने का प्रबंध करे, न की टरकाए  |  यह तभी संभव है जब राजनितिक पार्टियों में इच्छा-शक्ति हो या हम ऐसे लोगों का अपने बहुमूल्य वोट के माध्यम से चुनकर  भेजें जो इमानदार हों और अपने को जनता का नौकर समझें | 
अध्याय ४ – जनता के लिए प्रदत्त सरकारी सेवाएं
एक लोक-सेवक (राज्यपाल, मुख्य-मंत्री, मंत्री, सचिव, डी. जी. पी., डी. एम., एस. पी. इत्यादि )   की प्रथम एवं अद्वितीय कर्तव्य है की वह अपने ग्राहकों (आम जनता ) की गुणवत्ता-पूर्ण सेवा करे | प्रबंधन के गुरु पीटर ड्रकर लोगों को कभी यह उपदेश दिया करते थे की ग्राहक ही राजा है और उन्हें आदर देकर उनकी शिकायतों या कार्यों का निपटारा दायित्व-पूर्वक, ठीक से एवं एक तय समय-सीमा के अंतर्गत किया जाय | यदि किसी व्यक्ति के कार्य में एक तय समय-सीमा  से ज्यादा समय लगता है  तो लोक-सेवक का यह दायित्व बनता है की वह समय-समय पर कार्य की वस्तु-स्थिति से ग्राहक को अवगत कराये ताकि ग्राहक को उसके कार्यालय का चक्कर  पर चक्कर न लगाना  पड़े और बिना मतलब का उसे पैसे और समय न बर्बाद करना पड़े | उसके अभिलेखों का सुरक्षा के साथ रख-रखाव किया जाय ताकि उसे आसानी से ग्राहक को उपलब्ध कर  वस्तु-स्थिति से अवगत कराया जा सके |  लेखक को एक घटना याद है | उत्तर प्रदेश की एक ग्रामीण महिला ने अपने क्षेत्र के जिले पर जाकर अपंग पात्रता के लिए सरकार द्वारा दिए गये लाभ को पाने के लिए आवेदन दिया | उसके बाद उसने ६-महीने तक उत्तर या संवाद के लिए इन्तजार किया लेकिन उसे सरकारी कार्यालय से कोई सूचना नहीं मिला | ६- महीने बाद वो एक बार फिर जिले में स्थित कार्यालय पहुँची और वहां पर नियुक्ति लिपिक से आपने आवेदन के बारे में पूछी | लिपिक बोला की उसका यहाँ कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है और फिर से एक नया आवेदन करे | उस गरीब महिला के पास दुबारा आवेदन करने के सिवा और कोई दूसरा चारा नहीं था अतः उसने दुबारा आवेदन  दिया |  यह कहानी ऐसी ही चलती रही | वो  हर ६-महीने पर जिले का चक्कर काटती रही और तिबारा, चौबारा...आवेदन करती रही लेकिन कुछ नहीं हुआ और इस तरह वर्षो बीत गये | कुछ बिचौलिए मिले और घूस देकर काम करने का  पेशकश किये लेकिन उस गरीब के पास देने को कुछ भी नहीं था | कार्यालय के एक अधिकारी एवं क्लर्क ने आधे साल का लाभ लेकर कुछ मदद करने की पेशकश की लेकिन वह महिला तैयार नहीं हुयी |  
वह अभी भी इस आश में है की एक न एक दिन कोई भलमानस उसे मिलेगा और उसको उसका हक़ दिलाने में उसकी मदद करेगा | यदि वह भ्रष्ट अधिकारियों को घूस दे दी होती तो उसे उसके हक़ का कुछ भाग मिल गया होता लेकिन उसने घूस देने से इनकार किया और उसकी सजा वह अभी तक भुगत रही है | वह मदद के लिए हर जगह गुहार लगाई है लेकिन कोई उच्च अधिकारी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है क्योंकि घूस का माल खाने में वे सभी शामिल हैं | यदि हम एक ऐसा तंत्र उत्तर प्रदेश में विकशित करते हैं की प्रत्येक शिकायतों का निस्तारण एक समय-सीमा  के अंतर्गत एवं निर्धारित पद्धति के मुताबिक़ हो तो हम एक कुशल एवं गुणवत्ता-पूर्ण सेवा उत्तर प्रदेश के नागरिकों को दे सकते हैं | यदि कोई लोक-सेवक ऐसा नहीं कर पाता तो उचित दंड का प्रावधान हो और समय रहते दण्डित कर लोक-सेवकों में डर पैदा किया जाय ताकि वो अपने आप ही इस कार्य-संस्कृति  का पालन करने के लिए मजबूर हों, अन्यथा उसकी सेवा समाप्त कर दी जाय | काम में देरी होने पर दंड के तौर पर प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना, वेतन-वृद्धि  पर रोक, पदोन्नति में कटौती, निलंबन या नौकरी से छुट्ठी हो सकती है | दंड का निर्णय सरकारी नौकर की अकर्मण्यता और उससे आवेदक पर होने वाले असर  को ध्यान में रखकर लिया जा सकता है |  इस बात का भी प्रावधान होना चाहिए की यदि जनता किसी लोक-सेवक के खिलाफ उसके गलत करतूतों के लिए शिकायत करती है तो उसके खिलाफ जांच कर तथ्य सही पाए जाने पर जरूर से जरूर कार्यवाही हो तथा इसके साथ ही जाँच के प्रगति के बारे में भी शिकायतकर्ता को समय समय पर सूचना दी जाय |  
लेखक ने उत्तर प्रदेश सरकार के कार्य-प्रणाली का विश्लेषण करने के बाद पाया की  सरकारी खर्च में कटौती के बहुत सारे अवसर हैं लेकिंग उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है | लोक-सेवकों जैसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री गण, जिला अधिकारी, पुलिस  कप्तान इत्यादि पर बहुत साड़ी सुविधाओं एवं भत्ता के रूप में जनता के पैसे का फिजूल खर्च किया जाता है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है | उनसे क्यों नहीं दूसरे सरकारी कर्मचारियों की तरह व्यवहार किया जाता और उन्हें वैसी ही सहूलियत नहीं दी जाती ? क्या उन्हें उनके काम के मुताबिक़ तनख्वाह नहीं दी जाती ? उत्तर प्रदेश सरकार को फिजूल खर्ची की दिशा में सोचना चाहिए |  सरकार को सिर्फ काम के अनुसार तनख्वाह देना चाहिए और यह सरकार में सेवा करने वाले सभी लोगों पर लगना चाहिए और फालतू की दूसरी सेवाएं और सुख-सुविधाएँ हटा लेनी चाहिए |  उदाहरण के तौर पर, जिला अधिकारी को ही ले लीजिये | हम देखते हैं की उसे बहुत सारी सुविधाएँ जैसे महल, बहुत सारे अंगरक्षक, चालक, सरकारी गाड़ियाँ,  बहुत सारे व्यक्तिगत सहायक,  जनसंपर्क अधिकारी, लिपिक, माली, बहुत सारे चपरासी, रसोईया एवं अन्य सुविधाएँ मिली हुयी है | यह एक लोक-सेवक के विलासिता के लिए दिया  हुआ खर्च है जो की ब्रिटिश राज से छानकर चला आ रहा है | क्या जनता के पैसे को इस तरह से लोक-सेवकों के विलासिता के लिए लुटाना उचित है ? लेखक के अनुसार इस तरह का सरकारी खजाने से खर्च अनुचित है |  सरकार इन्हें तनख्वाह के साथ घर और कार के लिए  भत्ता दे सकती है | उसको दिया गया कार्यालय, उसके सरकारी कार्य एवं लोक-सेवा संपन्न करने के लिए पर्याप्त है |
जिला अधिकारी एवं ऐसे ही अन्य लोक-सेवकों को दिए गए महलों का प्रयोग इंदिरा आवास-विकाश या गरीबों के लिए चलाये गए अन्य उपक्रमों के लिए हो सकता है | दूसरे पूर्ण विकशित एवं धनि देशों में ऐसा ही होता है तो भारत में हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? कब तक ब्रिटिश राज से आ रही परंपरा को हम ढोते रहेंगे |  विकशित देशों में लोक-सेवक अपनी  गाड़ी खुद चलाते हैं या घर का व्यक्तिगत कार्य करने के लिए अपने खर्च पर नौकर रखते हैं | यदि हम ऊपर बताये हुए सुझावों के मुताबिक़ कटौती करते हैं तो सरकारी खजाने में बहुत बचत होगा और लोक-सेवकों में एक अहम-रहित संस्कृति का विकाश होगा और सभी  सरकारी कर्मचारी ( राज्यपाल से लेकर लेखपाल तक ) एक समान हो जायेगें साथ इसके साथ ही उनमे एक दूसरे के प्रति ऊँच-नीच के भेदभाव की गुंजाईश भी मिट जाएगी |  इसके अतिरिक्ति, सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए की कोई भी सरकारी कर्मचारी ( राज्यपाल से लेकर लेखपाल तक ) सरकारी खजाने का प्रयोग अपनी व्यक्तिगत भले के लिए न करे | उदहारण के तौर पर यदि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किसी अपने रिश्तेदार या दोस्त के वैवाहिक समारोह में जाता है तो उसे ऐसे समारोह में अपने खर्चे  पर भाग लेना चाहिए न की जनता के खजाने के पैसे पर | साथ ही ऐसे अवसर पर अधिकारीयों  या जनता के द्वारा उसे   आम आदमी की तरह तरजीह देनी चाहिए न की पूरे प्रदेश की सरकारी विभाग को उसकी सेवा में लगा देना चाहिए | यदि ऐसा करने के लिए कोई प्रोटोकॉल है तो उसे हटा देना चाहिए | 
 
इसके अलावा, उत्तर प्रदेश में लोक-सेवकों द्वारा लोगों की सेवा उनके रुतबे के अनुसार की जाती  है और लोक-सेवकों या जनता से वही इज्जत पाता है जिसके पास या तो पैसा है या गाड़ी पर रंग-बिरंगी बत्ती लगी  है |  जब कोई राजनितिक पार्टी सरकार बनाती है तो ऐसी बत्तियों को रेवड़ी की तरह बाँटती है ताकि सरकार जीवित रहे और और सरकार बनाने वाले ब्रिटिश राज के हुक्मरानों की तरह विलासिता  का जीवन यापन करते रहें | लोक-सेवकों का मुख्य कर्तव्य होता है जनता की सेवा | क्या ये बत्तियां जनता का नौकर बनकर अच्छा सेवा प्रदान करने में किसी तरह सहायक हैं ?  लेखक के शोध की मुत्ताबिक जनता की सेवा के लिए इन बत्तियों की कोई जरूरत नहीं है | आम जनता के हित में उत्तर प्रदेश सरकार को इन तरह की बत्तियों का प्रचलन बंद कर देना चाहिए |  यह आम नागरिक में रुतबा के अनुसार भेदभाव को मिटाएगा और लोगों को  बराबरी का अधिकार भी देगा |  गाड़ियों पर इन बत्तियों का प्रचलन आपात  स्थितियों  में जनता तक शीघ्र  सेवा पहुंचाने के लिए किया गया था लकिन उत्तर प्रदेश में इसका प्रचलन रुतबा और शेखी बखारने  के लिए हो गया है |  अधिकतर विकशित देशों में इस तरह की बत्तियां उन विभाग की गाड़ियों पर मिलती हैं जो आपात सेवा के लिए बनाई गयी हैं | उदहारण के तौर पर अग्नि-शामक, पुलिस  एवं स्वाथ्य सेवा विभाग इसके लिए अधिकृत होते हैं |  यदि उत्तर प्रदेश सरकार, आम जनता के बारे में सोचती है तो उसे इस दिशा में ऐसा ही कदम उठाना चाहिए | 
किसी भी त्रुटी-विहीन प्रजा तंत्र के लिए एक राज्य में शिक्षित जनता का होना बहुत महत्वपूर्ण है | सरकार को यह कोशिश करनी चाहिए की राज्य १००% साक्षरता दर को प्राप्त कर ले | शिक्षित जनता ही प्रजा-तंत्र में अपने हक़ को समझ सकती है और उसके लिए लड़ सकती है | जनता को यह समझना होगा की प्रजा-तंत्र में क़ानून का पालन करने वाली आम-जनता, जो की सरकार चलाने  में शामिल नहीं  है और सरकारी खजाने से किसी तरह का पैसा नहीं लेती, वही लोक-सेवकों की मालिक है, न की लोक-सेवक उनकी | लोक-सेवक उनकी सेवा के लिए हैं और इसके लिए उन्हें जनता के खजाने से मेहनताना दिया जाता है |  लेखक को मिले एक घटना के विवरण की मुताबिक़ एक ग्रामीण ने अपने क्षेत्र के संसद सदस्य से यह अनुरोध किया के वो चलकर उसके गाँव के ग्रामीणों की दुर्दशा को देखे और सड़क, पानी तथा जल-निकासी  की व्यवस्था कराये ताकि ग्रामीणों की जीवन-शैली में कुछ सुधार हो सके |  आपको मालूम है की संसद सदस्य का उत्तर क्या था | उसका उत्तर था की वह गाँव के लोगों का नौकर नहीं है और वह घर-घर जाकर लोगों के जल-निकासी तंत्र का मरम्मत करने के लिए नहीं है | उसे पूरे देश के समाज का कल्याण देखना है |  यदि एक संसद सदस्य या विधायक की ऐसे पद पर पहुंचकर सोच ऐसी हो जाय और वह अपने को महत्वपूर्ण व्यक्ति समझने लगे तो आम जनता को ऐसे व्यक्ति को दुबारा चुनकर ऐसे पद तक नहीं पहुँचने देना चाहिए|  लेकिन दुःख की बात है की उत्तर प्रदेश में धन-बल के वजह से ऐसा नहीं होता | उत्तर प्रदेश को वास्तव में इमानदार एवं कर्मठ लोक-सेवकों की जरूरत है न की ब्रिटिश राज की तरह राज करने वालों या महत्वपूर्ण व्यक्तियों की |  यदि जन-प्रतिनिधि को यह समझ में आ जाय की प्रजा-तंत्र में सरकार चलाने वाला  जनता का एक नौकर होता है और आम जनता से उसकी हैसियत को कम करने का प्रावधान कर दिया जाय तो  इस क्षेत्र में ईमानदार लोग जायेगें और साम-दाम-दंड  से सरकार न बनाकर विपक्ष में बैठना ज्यादा पसंद करेंगे |  मूलरूप से इस बदलाव का परिणाम यह होगा की सरकार चलाने वाले लोक- सेवकों का मालिक आम जनता या विपक्ष होगा न की इसका उल्टा होगा और इससे आम जनता का बहुत बड़ा भला होगा | 
एक बार लेखक के जिला बलिया का रहने वाला एक व्यक्ति लेखक से मिला और अपने साथ  घटित एक घटना बताया | उस व्यक्ति का जिलाधिकारी, बलिया से एक काम था  लेकिन  वह जिला-अधिकारी के रवैये से खुश नहीं था | जिलाधिकारी उस व्यक्ति के शिकायत को हल करने में हील-हवाली कर रहा था |  जब उस व्यक्ति ने उसके शिकायत पर किये गए जिला-अधिकारी के गलतियों को उजागर किया तो जिला-अधिकारी उस पर गरम हो गया और उसके साथ अमानवीय व्यवहार भी किया |  जिला अधिकारी ने उसके काम में गलतियाँ निकालने वाली बात एवं उस व्यक्ति द्वारा उससे उलझने को दिल से लगा लिया और चूँकि वह अपने आपको बलिया का मालिक समझ बैठा था अतः इससे उसके अहम को ठेस लगा और उस व्यक्ति के शिकायत को हल करने में मदद नहीं किया | ऐसा एक प्रजा-तांत्रिक राज्य में नहीं होना चाहिए लेकिन उतर प्रदेश का आलम यह है की ऐसे अधिकारी ऊपर से नीचे तक भरे हुए हैं जो अपने आप को जनता का नौकर नहीं  समझते   और उनसे तर्क करने पर काम को लटका देते  हैं | प्रजा-तन्त्र में राज्य के एक नागरिक को पूरा अधिकार है की वह लोक-सेवकों से तर्क कर उनकी गलतियों को सुधारने का सलाह दे |   प्रजा-तंत्र में हर एक नागरिक, जिला अधिकारी के जवाबदेही को जांच सकता है और जिला अधिकारी  को यह नहीं समझना  चहिये की केवल संसद सदस्य, विधायक या मंत्री ही उसका मालिक है, बल्कि वास्तविकता में आम आदमी ही उसका मालिक होना चाहिए | उस व्यक्ति के साथ अमानवीय व्यवहार करने के बजाय  जिला अधिकारी को चाहिए था की अपनी गलतियों को सुधारकर ऊससे माफी मांगे, अन्यथा ऐसे अधिकारी की छुट्टी होनी चाहिए | लेखक का जिलावासी बहुत अच्छी तरीके से लेखक को यह समझाया की यदि प्रजा-तांत्रिक व्यवस्था  के नियमों का सही तरह से पालन किया जाय तो वह जिला अधिकारी, मुख्यमंत्री या राज्यपाल का एक शासक है और इनको निर्देश एवं नियंत्रण कर सकने का अधिकार है | जब लेखक ने पूछा की कैसे, तो उसने बताया की प्रोटोकोल या बॉस होने के वजह से एक जिला अधिकारी मंत्री, मुख्यमंत्री या जन प्रतिनिधियों के आगे झुकता है | जन प्रतिनिधि ही राज्यपाल  की नियुक्ति में योगदान देता है, लेकिन ये सभी लोग जो की जिला अधिकारी के नियंत्रक हैं, वो वोट के समय एक आम जनता के सामने झुकते हैं| इसके अलावा,  जिलाधिकारी को आम जनता की टैक्स के पैसे से ही तनख्वाह एवं सारी सुविधाएँ  दी जाती है अतः परोक्ष रूप से वह जिला-अधिकारी का एक मालिक हुआ |  लेखक अपने जिलावासी के द्वारा दिए गए तर्क को सुनकर चकित रह गया |  लेकिन यह लाख टके की बात है की क्या यह उत्तर प्रदेश में काम करता है या कभी ऐसा ये लोग ( राजनीतिज्ञ एवं लोक-सेवक ) होने देंगे | यदि ऐसा होने लगा तो उत्तर प्रदेश में एक आदर्श लोक-तंत्र स्थापित होगा और यही लेखक की कामना है |  हमने कई बार जन-सभाओं में अपने नेताओं द्वारा यह कहते हुए सुना है की राज्य की जनता उनके लिये भगवान् की तरह है और वो सरकार बनाये तो उनकी पूरी सेवा करेंगे | लेकिन यह सब आम जनता को खुश करने की एक नौटंकी या चाल होती है |  वास्तविक जीवन में वो कभी ऐसा नहीं सोचते | 
अध्याय ५ – भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार क्या है, नैतिकता का अभाव |  अतः जहाँ अनैतिकता है वहां भ्रष्टाचार है | कोई भी  अपराध  ले लें, वह अनैतिक वजहों   के  कारण ही होता है |  उदाहरण के तौर पर दूध में पानी के मिलावट को ही ले लें |  दूध बेचने वाला ज्यादा पैसा कमाने के लिए दूध में पानी मिलाने का अनैतिक कार्य करता है, अतः वह भ्रष्टाचार के वजह से अपराध में लिप्त है | दूसरा उदाहरण विकाश कार्य से सम्बंधित सरकारी नौकरों का ले लें | सरकारी नौकर विकाश के  धन का बन्दर बाँट करते हैं  और विकाश के लिए निर्गत धन का अधिकतर   पैसा खा जाते हैं, अतः सतह पर विकाश दिखाई नहीं देता |  सरकारी नौकर यह नहीं सोचते की इस धन से विकाश होने पर ज्यादा  लोगों का भला होगा और ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में नैतिकता खो देते हैं और भ्रष्ट बन जाते हैं | तीसरा  उदाहरण कानून-व्यवस्था का  ले लीजिये जहाँ रिश्वत एवं प्रभाव के बल पर खूनी, माफिया  एवं गुंडे भी आराम  की जिंदगी गुजर बसर कर रहें  है और यह पुलिस विभाग के सरकारी नौकरों में नैतिकता के अभाव के कारण हो रहा है |  अतः उपर्युक्त उदाहरणों के आधार पर हम यह कह सकते हैं की हर अपराध की जननी भ्रष्टाचार है | जब तक हम इस पर अंकुश नहीं लगाते तब तक प्रदेश का भला कभी नहीं हो सकता, चाहे आप कितना भी कोशिश क्यों न कर लो |  चूँकि भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाती अतः उन्हें अनैतिक कार्य करने में थोड़ा भी डर नहीं लगता | इस वजह  से विकाश, कानून व्यवस्था एवं न्याय प्रणाली पंगु होती जा रही है |  प्रजा-तंत्र को अच्छी तरह से चलाने में सबसे बड़ी भूमिका सरकारी नौकरों की होती है और इसलिए हर सरकारी नौकर ईमानदार एवं नैतिकता-पूर्ण होना चाहिए लेकिन  पूर्व सतर्कता आयुक्त की एक टिपण्णी के मुताबिक़ ८५% सरकारी नौकर भ्रष्ट हैं और बाकि भ्रष्ट बनने के कगार पर हैं | अतः हमारे देश में प्रजा-तन्त्र है कहाँ? सिर्फ वोट देने का अधिकार होने से ही कोई देश प्रजा-तांत्रिक थोड़े ही हो जाता है |  यदि हम सरकारी नौकरों में भ्रष्ट कार्य करने के प्रति डर पैदा कर दें तो हर तरह का अपराध बंद हो जायेगा और आम जन के जीवन में परिवर्तन दिखने लगेगा |

सरकारी नौकरों के रग-रग में भ्रष्टाचार गुजर-बसर कर रहा है | हर सरकारी नौकर (मंत्री से लेकर संत्री तक) इसी फिराक में रहता है की कहाँ से कुछ उपरी कमाई हो या लूट-खसोट का कोई मौका मिले | हर एक आम जनता को ये सरकारी नौकर ललचाई नज़रों से देखते रहते हैं, जैसे शेर एक शिकार को देखता है और मौका मिलते ही झपट्टा मारता है |  ये  सरकारी  नौकर नियम कानून की आड़ में आम जनता को तड़पा-तड़पा कर मार रहे हैं और रिश्वत एवं कमिसन खोरी के लिए एक तरह से मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं | इनकी आत्मा मर चुकी है | इनकी शिकायत करने पर कहीं कुछ नहीं होता | जाँच के लिए अधिकारी भी तैयार बैठे हैं और वे भी इसी क्षण का इंतज़ार करते रहते हैं की कब कोई जाँच बैठेगा ताकि कुछ खाने-पीने को मिलेगा | इस तरह जाँच में लीपा-पोती कर दिया जाता है | आम जनता से जब रिश्वत माँगा जाता है तो आम जनता के पास यह कहने के सिवा क्या सबूत है की अमुक सरकारी नौकर ने घूस माँगा है |  अब यह जाँच अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है की गुप-चुप तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारी नौकर के खिलाफ जांच कर या स्टिंग आपरेशन  के जरिये फंसाकर उसे सजा दिलाई जाय, लेकिन ऐसा नहीं होता है | अतः सरकारी नौकर अब रिश्वत न मिलने पर धमकी भी देने लगे हैं क्योंकि उनकी जड़ बहुत मजबूत हो गयी है |  अब ऐसे माहौल में उत्तर  प्रदेश में प्रजा-तन्त्र कहाँ है जहाँ प्रजा की सेवा सरकारी नौकरों के द्वारा मनोभाव से होती हो? अतः भारत में प्रजा-तंत्र लड़खड़ा  रहा है और इसकी वजह से  कानून व्यवस्था, न्याय और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और कुछ ही दिनों में भ्रष्टाचार की यह प्रक्रिया प्रजा-तंत्र को पंगु बनाने वाली है |  धीरे-धीरे इसका असर सब तरफ दिखने भी लगा है | उत्तर प्रदेश में पैसे के बल पर कानून को ख़रीदा  जा रहा है और पुलिस एवं जाँच  एजेंसियां निष्पक्ष काम नहीं कर रही है| अतः यहाँ पैसे वालों के लिए अलग एवं गरीबों के लिए अलग कानून है | एक शुद्ध प्रजा-तंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए | सरकरी तंत्र में लूटेरों के वजह से विकास का पैसा लूट लिया जा रहा है और सतह पर विकास कहीं भी दिखाई नहीं देता | 
सरकारी नौकरों में थोड़ी भी नैतिकता नहीं रह गयी है | हर एक को पता है की बिना कुछ दिए या लिए उत्तर प्रदेश में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, लेकिन कोई इसके खिलाफ कुछ भी नहीं करता |  सरकारी नौकर राजा-महाराजाओं की जीवनशैली अपनाने के लिए जी भरकर आम जन को लूट रहे हैं | आम जन भी अपना काम कराने के लिए मजबूरी में इन्हें घूस दे रही है | जन-प्रतिनिधि चुनाव में अपना लगाया हुआ पैसा निकालने के लिए लूट-खसोट को कानूनी तौर पर वैध कर दिए हैं और कुछ ईमानदार लोगों द्वारा इनके खिलाफ कार्रवाई कराने पर जांच एजेंसी जैसे पुलिस, सी. आई. डी., सी. बी. आई. इत्यादि को अपने प्रभाव में कुछ करने नहीं देते हैं | पैसे के बूते अवैध कार्य को भी वैध बना दिया जा रहा है | आज का आलम और लोगों की मानसिकता यह है की यदि किसी व्यक्ति का किसी मलाईदार पद पर नियुक्ति नहीं है जिसके बदौलत  वह आलीशान जीवन जी सके तो लोगों में उसकी इज्जत नहीं होती और साथ ही उसकी खिल्ली भी उड़ाई जाती है |  लोग इस वाक्यांश को अब भूल चुके हैं की प्रजा-तंत्र और देश की प्रगति के लिए 'इमानदारी ही सर्वोत्तम नीति है' | सुप्रीम कोर्ट ने भी भ्रष्टाचार के खिलाफ तल्ख़ टिपण्णी करते हुए कहा है की सब लोग देश को लूटने  में लगे हुए हैं और अब इन भ्रष्टाचारियों  के खिलाफ कुछ ऐसा करने की जरूरत है जिससे की भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोगों में भय पैदा हो | इसने यहाँ तक कहा है की यदि भ्रष्टाचार में किसी के खिलाफ थोडा भी सबूत मिलता है तो उसे सरेआम लैम्प पोस्ट से टांग कर फाँसी दे दी जाय | इससे दहशत फैलेगी और लोग भ्रष्टाचार में लिप्त होने के पूर्व कई बार सोचेंगे |
एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए सबको पैसे चाहिए लेकिन भ्रष्ट तरीके से कमाकर यह पाना उचित नहीं है |  इससे जरूरतमंदों एवं गरीबों का शोषण होता है और साथ ही विकास प्रभावित होता है |  भ्रष्ट पुलिस वालों से तंग आकर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों द्वारा यहाँ तक की भारत के पूर्व राष्ट्रपति से भी यह शिकायत किया गया था की पुलिस विभाग के हर स्तर पर बिना घूस लिए काम नहीं होता और उन्हें अपना पासपोर्ट बनवाने  के लिए पुलिस वालों को भारी रकम घूस के तौर देनी पड़ रही है | क्या यह पुलिस के अधिकारियों को  पता नहीं है? वे सब-कुछ जानते हैं, लेकिन अपनी आँखें मूंदे हुए हैं | यदि  वे चाह दें तो   पुलिस महकमें  में  घूसखोरी  एक दिन में बंद हो जायेगा लेकिन वे ऐसा नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है की यदि वे ऐसा करते हैं तो उनकी एवं उनके आकाओं की अतिरिक्त्त आमदनी का साधन बंद हो जायेगा | भ्रष्टाचार की महामारी पुलिस महकमे में इस कदर व्याप्त कर गयी है की वे यहाँ तक की छात्रों, यानी की अपने देश के कल के भविष्य, को भी अपने चंगुल से नहीं छोड़ते | पुलिस विभाग, कुछ तो शर्म करो |  मुझे यह नहीं पता की सरकार को चलाने वाले लोग आखिर क्यों इतनी योजनायें फालतू में निकालते हैं जिसका की लाभ जिसे मिलना चाहिए उसे नहीं मिलता और भ्रष्ट लोगों तक ही यह सिमित होकर रह जाता है | इससे गरीब या देश का कैसा भला होता है ? हमने तो कोई भला नहीं देखा |  गरीबी घटने के जगह बढ़ ही रही है | हमारे  गाँव की कच्ची सड़क हर साल बिगड़ती एवं बनती है और मलाई  खाने वाले इससे मजा मार रहे हैं, आम जनता का इसमें क्या भला हो रहा है?  क्या सरकार यह सुनिश्चित नहीं कर सकती की सड़क एक ही बार में ऐसा बने की लूट-खसोट न हो और सारा का सारा मद सड़क बनाने पर खर्च हो, जिससे की सड़क कई सालों तक चले और इसे दुबारा बनाने के लिए आये हुए मद को दूसरे  विकास कार्य में लगाया जा सके | लेखक के शोध के मुताबिक़ सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनायें जैसे वृद्धा पेंशन, कन्या धन, महामाया, इंदिरा आवास-विकास, मनारेगा इत्यादि का  फायदा रिश्वत के बल पर अपात्र उठा रहे हैं और अपवाद के रूप में कुछ असली पात्र को तभी इसका लाभ मिलता है जब वे किसी तरह से जुगाड़-पानी कर सुविधा शुल्क सरकारी तंत्र में काम करने वाले लूटेरों को दे पाते हैं | प्रदेश का मुखिया कहाँ हैं की  उन्हें  भ्रष्टाचार कहीं दिखाई ही नहीं देता और सब जगह सबकुछ चकाचक ही दिखाई देता? हमें प्रदेश का नेतृत्व प्रदान करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो अपनी छवि से एक उदहारण प्रस्तुत कर सके, तभी उसे कुछ दिखाई देगा और प्रदेश की असली समस्या, यानी की भ्रष्टाचार, के खिलाफ कुछ कठोर कदम उठा सकेगा | 
लेखक के एक सर्वे के मुताबिक किसी योजना  के लिए अपात्र  व्यक्ति योजना का लाभ पाने के लिए ख़ुशी-ख़ुशी योजना का आधा हिस्सा भ्रष्ट सरकारी नौकरों में घूस या उपहार के रूप में बाँट देता है और इस तरह आसानी से योजना का पात्र बन जाता है |  इसके लिए ये अपात्र व्यक्ति यह कारण बताते हैं की यह लाभ तो बिना मेहनत की कमाई का है और सरकार द्वारा मुफ्त में घर बैठे ही दिया जा रहा है,  अतः इस लाभ को मिल-बाँट कर खाने में हर्ज़ ही क्या है | क्या सरकार के योजना नियंता यही सोचकर योजनायें पारित करते हैं? अरे भाई अब तो जागो और कुछ ऐसा करो की असली हकदार को ही उसका हक़ मिले, न की खुद ही लूट लो |  गाँव का प्रधान हर किसी से लाभ का आधा पैसा एकत्रित करता है और उस पैसे को ऊपर  से नीचे तक सभी सरकरी नौकरों में उनके हिस्से के अनुसार बांटता है | सरकारी नौकर खुश हैं की उन्हें सरकार से तनख्वाह एवं अन्य सुविधाओं के अलावा मुफ्त में मलाई भी मिल रहा है, अतः भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ करते ही नहीं | अतः पीड़ित किसके यहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ  गुहार लेकर जायें?   उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या  है की प्रदेश के लगभग सभी सरकारी नौकर (मंत्री से लेकर संत्री तक) भ्रष्ट हैं अतः इनके पैसे के प्रभाव की वजह से  भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी जांच आगे बढती  ही नहीं और इसलिए भ्रष्टाचारियों को कोई सजा नहीं हो पाती है | अतः भ्रष्टाचारियों के हौसले बुलंद  हैं | क्या ऐसा कोई उपाय है की भ्रष्टाचार में लिप्त किसी सरकारी नौकर को सजा दिलाई जा सके? इसके लिए जांच एजेंसी में बहुत ही इमानदार लोग होने चाहिए जो किसी भी तरह के लालच से विचलित न हों | लेकिन इसकी भी क्या गारंटी है की यदि किसी इमानदार आदमी को  जाँच-भार सौंप भी दी जाती है तो उसको मिलने  वाला  लोभ उसे विचलित नहीं करेगा | तो अब हम क्या करें? क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और प्रदेश को लूटते हुए देखते रहें? नहीं, हमें कुछ तो नए प्रयोग करने ही चाहिए और इसके तहत पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार  को सरकारी बिपत्ति घोषित कर देनी चाहिए और सरकार की प्रथम  प्राथमिकता इसका निदान होना चाहिए |
यदि ब्लाक से लेकर जिले के हर स्तर तक एक ऐसी जांच आयोग  का गठन कर दिया जाय जो जांच  के लिए हर संसाधनों से लैश हो तथा सिर्फ भ्रष्टाचार के मामले की ही जांच करे और  गठन के बाद सरकार के नियंत्रण से मुक्त रहे तो शायद हम भ्रष्टाचार पर कुछ हद तक अंकुश लगा सकें  | इसके साथ ही जाँच आयोग को जांच के लिए कहीं से किसी भी तरह का अनुमति  लेने का प्रावधान न हो |  इसमें यह प्राविधान हो की ब्लाक  स्तर के सरकारी नौकरों का ब्लाक, तहसील स्तर के तहसील और जिले स्तर के जिले स्तर पर बनाई गयी जांच आयोग को शिकायत किया जाय और जाँच आयोग सरकारी नौकरों पर दोष सिद्ध करने लिए कोई कोर कसर न छोड़े | दोष सिद्ध होने पर कड़ी सजा का प्रावधान हो और आयोग  द्वारा दिए गए सजा को केवल उच्च या उच्चतम न्यायालय में ही चुनौती देने का प्रावधान हो | चूँकि रिश्वत के लेन देन या विकाश के पैसे के लूट का कागज़ पर कोई निशान नहीं होता अतः ऐसे मामलों में  शिकायतकर्ता के द्वारा सबूत पेश करना एक टेढ़ी खीर है | उदहारण के तौर पर विकाश के लिए मिले हुए एक लाख रुपये में से मिली भगत के माध्यम से ९० हज़ार रुपये तक भ्रष्ट तत्त्व कमिसन के रूप में बाँट लेते हैं लेकिन कागज पर यही दिखाते हैं की काम १० हज़ार रुपये में न होकर एक लाख रुपये में हुआ है | अतः ऐसे मामलों में जांच आयोग को सबूत के लिए कठोर मेहनत करनी पड़ेगी | इसी तरह से यदि किसी काम के लिए कोई सरकारी नौकर रिश्वत मांगता  है तो  शिकायतकर्ता सिर्फ जांच आयोग से शिकायत  ही कर सकता है न की कोई सबूत दे सकता है | अब ऐसे मामले में आयोग को चाहिए की शिकायकर्ता के साथ मिलकर स्टिंग  आपरेशन  या किसी   अन्य प्लान के अंतर्गत रिश्वतखोर को पकड़े |  
उत्तर प्रदेश सरकार में है कोई ऐसा जो  करदाताओं की गाढ़ी कमाई को कैसे लूटा जा रहा है उसके बारे में वास्तव में सोचता हो |  सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है की वह यह सुनिश्चित करे की करदाताओं का एक भी पैसा न लूटा जाय और यह ज़रूरतमंदों को पूरा का पूरा मिले या विकाश कार्य में पूरा का पूरा लगे तथा इसे सरकारी नौकर लूट न सकें | यदि सरकार ऐसा नहीं कर पा रही है तो वह करदाताओं के साथ अन्याय कर रही है, अतः प्रजा-तन्त्र के काबिल नहीं है |  यदि भ्रष्टाचार को नियंत्रित  कर लिया जाय तो  हर समस्या का समाधान हो जायेगा | हर छोटी या बड़ी समस्या का जड़ भ्रष्टाचार ही है | यदि भ्रष्टाचारियों में यह डर  हो जाय की उन्हें सजा मिलनी ही मिलनी है और वो बच कर नहीं जा सकते तो वे अपने को भ्रष्ट कार्य करने से रोकेंगे  और यदि ऐसा हुआ  तो   हर  एक  का हक उसको  बिना किसी परेशानी के मिलने  लगेगा, विकाश कार्य दिखाई देगा और घपलेबाज़, मिलावटखोर या किसी भी अन्य तरह के अपराधी पैसे के बल पर कानून से नहीं भाग पाएंगे | इसके लिए एक प्रभावी भ्रष्टाचार निवारण तंत्र की जरूरत है जो हर रोज़ सरकारी नौकरों एवं जन-प्रतिनिधियों के क्रिया-कलापों की देख-रेख करे |  इसमे गैर सरकारी संगठनों की मदद ले सकते हैं और सरकार को इसके लिए बजट में धन का प्रावधान करना चाहिए |  
गैर सरकारी संस्थाओं को भ्रष्टाचार के नियंत्रण में प्रयोग कर आम  जनता  की  शिकायतों पर इनके माध्यम से स्टिंग ऑपरेशन करा सरकारी नौकरों (मंत्री से लेकर संत्री तक) को आसानी से रंगे हाथों पकड़ा जा सकता है |  भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए स्टिंग ऑपरेशन हर रोज़ हर स्तर (ब्लाक, तहसील एवं जिला) पर करना चाहिए |  लेकिन नियम यह होना चाहिए की रंगे हाथ पकड़े गए लोगों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है और उनको उनके अंजाम तक पंहुचा कर ही दम लेना है | यदि पकड़ा गया व्यक्ति सरकारी नौकर है और वह एक पैसे के भी हेरा-फेरी या रिश्वतखोरी में पकड़ा जाता है तो उस पर बिना तरस खाए उसे नौकरी से हटाकर बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए |  नौकरी से बर्खास्तगी के आलावा अपराध की गंभीरता के आधार पर अर्थदंड के साथ-साथ जेल की सजा का भी प्रावधान होना चाहिए | एक नियम बनाकर जिलाधिकारी पर भी इसकी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए और उसे भी दंड का भागी बनाया जाना चाहिए यदि जांच में यह पाया जाय की भ्रष्ट सरकारी नौकर उसके जिले में कार्यरत है और अपराध की गंभीरता  एक तय सीमा से ज्यादा  है |  सजा के तौर पर सिर्फ तबादला या निलंबन ही भ्रष्टाचार की समस्या को हल नहीं कर सकता | हमारे समाज से भ्रष्टाचार की बुराई को दूर करने के लिए कुछ कठोर कार्रवाई की जरूरत है |  यहाँ तक की गंभीर से गंभीर मामलों में भी जिलाधिकारी का सिर्फ तबादला ही होता है जबकि उसे नौकरी से तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए यदि वह भ्रष्टाचार में परोक्ष या अपरोक्ष रूप से लिप्त या उसे रोकने में असमर्थ  पाया जाता है तो |
भ्रष्टाचार के खिलाफ  किसी भी तरह के मुकद्दमे के त्वरित निपटारे के लिए विशेष न्यायालयों का गठन बहुत जरूरी है जो सिर्फ व सिर्फ भ्रष्टाचार के मामलों पर ही सुनवाई करें |  यदि मुकद्दमे का  निपटारा ३-६ महीने के अन्दर किसी भी कीमत में हो जाय और दोषी को सजा मिल जाय तो यह एक बहुत ही प्रभावी कदम होगा और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में बहुत सहायक भी सिद्ध होगा | हो सकता है की भ्रष्टाचार के मामलों को रफा-दफा करने के लिए जन-प्रतिनिधियों, नेताओं  या उपरी स्तर  के सरकारी नौकरों, जिनका की इन मामलों से सम्बन्ध हो, के द्वारा जांच आयोग या न्यायालयों पर दबाव बनाया जाय | इसके लिए हम निगरानी तंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं जो इन सफेदपोशों की करनी को रिकार्ड कर इनका भंडाफोर   करे और इन्हें भी सजा दिलाये | गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर इलेक्ट्रानिक तकनीक के माध्यम से एक प्रभावी निगरानी तंत्र विकशित किया जा सकता है जो इन सफेदपोशों को सजा दिलाने में कामयाब हो सके |  जनपदीय स्तर पर  हुए भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में जिलाधिकारी को यदि सीधे तौर पर उत्तरदाई बनाये जाये तो वह भी जिला स्तर पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए निश्चित तौर पर कुछ कारगर कदम उठा सकता है|  यदि किसी जिले में भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी का कोई गंभीर मामला उठता है तो जिलाधिकारी का निलंबन कर जांच आयोग  के माध्यम से जांच कराई जाय और जिलाधिकारी द्वारा इसे रोकने में कोई चूक पाई जाती है तो उसे त्याग पत्र देने को कहा जाय या नहीं तो उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाय |  स्थानांतरण या निलंबन जैसी सजा से भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगाया जा सकता क्योंकि यह अब सरकारी नौकरों के जीवन का हिस्सा बन चुका है और इससे उन्हें थोड़ा भी डर नहीं लगता | 
लेखक अपने एक अमेरिकी दोस्त से बात-चित  के दौरान पाया की यदि अमेरिका में कोई पुलिस अधिकारी  रिश्वतखोरी में लिप्त पाया जाता है तो विभाग के तरफ से उसे नौकरी से तुरंत बर्खास्त कर दिया जाता है और इसके साथ की उसको सरकार के तरफ से मिलने वाली अन्य सुविधाएं जैसे पेंशन, लाभ-भत्ता इत्यादि जब्त कर ली जाती है | इसके अलावा यदि भुक्तभोगी नागरिक या कोई अन्य उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ न्यायलय में मुकद्दमा करता  है तो अधिकारी भिखारी भी बन सकता है क्योंकि न्यायालय उसे जेल की सजा सुनाने के  अलावा  रिश्वत के वजह से हुए नुकसान के अनुसार भारी मात्रा में अर्थदंड भी दे सकता है |  अर्थदंड वसूलने के लिए उसके जीवन की सारी कमाई और सम्पति जब्त करने का भी प्रावधान है | इस तरह से रिश्वतखोर कंगाल हो सड़क पर आ जाता है और उसे अपनी जिंदगी पुनः नए सिरे  से शुरू करनी पड़ती है | अतः अमेरिका में किसी पुलिस अधिकारी की कभी हिम्मत नहीं होती की रिश्वत के बारे में सोचे या मांगे और पैसे के लालच की वजह से नियम-कानून को तोड़े | इस तरह के कठोर सजा का प्रावधान ही उसे एक ईमानदार नागरिक बनाकर रखने में कामयाब है | 
भ्रष्टाचार रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को यह अनिवार्य कर देना चाहिए की प्रदेश के हर एक सरकारी  नौकर (संत्री से लेकर मंत्री तक) एवं उसके परिवार के सदस्यों  के बैंक खातों एवं चल-अचल सम्पति की हिसाब-किताब का जाँच हर साल एक लेखा-परीक्षक के माध्यम से हो | यदि जांच में यह पाया जाय की किसी सरकारी नौकर की सम्पति उसके आय से कमाए हुए सम्पति से ज्यादा है तो उसे किसी भी हाल में बिना सजा दिलाये न छोड़ा जाय और उसे सरकारी नौकरी से तो बर्खास्त ही कर दिया जाय क्योंकि प्रदेश में प्रजा-तन्त्र सही माईने में तभी लागू  होगा जब उसको चलाने वाले ईमानदार हों |  इसके अलावा एक भ्रष्ट-मुक्त समाज का निर्माण करने के लिए एह सुनिश्चित करने की अति-आवश्यकता है की हमारी नयी पीढ़ी नेक एवं इमानदार हो और यह हम उन्हें प्राईमरी स्कूल से ही नैतिकता का पाठ पढ़ाने एवं हर रोज़ इमानदार नागरिक बनने का सपथ दिलाने की नयी व्यवस्था लागू कर  प्राप्त कर सकते हैं |
अध्याय - ५ आरक्षण नीति
अगर सरकार  जरूरतमंदों के  उत्थान के लिए कोई भी योजना लाती है तो वह जाति विशेष पर आधारित न होकर  पूर्णतया लोगों के अभाव-ग्रसित  एवं आर्थिक पिछड़ेपन के पैमाने पर आधारित होनी चाहिए | इस पुस्तक का लेखक इस किताब में एक अभूतपूर्व आरक्षण-तन्त्र के लिए एक योजना प्रस्तुत किया है जिसमे उसने यह बताने की कोशिश की है की जाति पर आधारित आरक्षण कोटे को रद्द कर, आरक्षण को दबे-कुचले, अभावाग्रसित,  सुविधावंचित  एवं  गरीबी की हद पर आधारित कर देनी चाहिए |  दबे-कुचले, अभावाग्रसित, सुविधावंचित  एवं गरीबी की हद को तीन श्रेणियों - कम-वंचित, मध्यम-वंचित एवं   उच्च-वंचित में विभाजित कर सकते हैं |  इसके मुताबिक़ किसी योजना का लाभ पाने के लिए एक अगड़ी जाति का उम्मीदवार कभी भी उच्च-वंचित  की श्रेणी में नहीं आ सकता है |  इस योजना के लिए हमें ऐसे मानदंडों के विकाश की जरूरत पड़ेगी जिससे की दबे-कुचले, अभावाग्रसित, सुविधावंचित  एवं गरीबी की हद को मापा जा सके और इसके आधार पर उत्तर प्रदेश के हर एक व्यक्ति को वंचित-प्रमाणपत्र दिया जा सके |  यदि जब कोई किसी नौकरी या योजना के लिए आवेदन करता है तो योग्यता के साथ-साथ अरक्षित पदों/लाभों के लिए जाति प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है |  यदि हम हर किसी को दबे-कुचले, अभावाग्रसित, सुविधावंचित  एवं गरीबी की हद  पर आधारित  वंचित-प्रमाणपत्र दे सके तो हम किसी भी आरक्षण पर आधारित योजना के लिए आवेदन के साथ वंचित-प्रमाणपत्र को लगाना अनिवार्य कर सकते हैं| 
वंचित-प्रमाणपत्र देने के लिए ऐसे मानदंड, जैसे व्यक्ति की पृष्ठभूमि, पिछले कुछ वर्षों से उसके/उसकी रहन-सहन की वस्तु-स्थिति एवं अभावों को आधार मानकर तैयार किये जा सकते हैं | पृष्ठभूमि पर विचार करने के लिए शुरू-शुरू में  जाति को ध्यान में रखा जा सकता है लेकिन कागज पर जाति विशेष का कहीं भी उल्लेख नहीं होना चाहिए, और हम वंचित-प्रमाणपत्र को १-१० के माप में तीन श्रेणी - कम-वंचित (१-३), मध्यम-वंचित (४- ६)  एवं   उच्च-वंचित (७-१०)  में बाँट सकते हैं |  किसी भी तरह के आरक्षित कोटे/पदों   को तीन  भागों में बाँट कर ५०% उच्च -वंचित, ३०% मध्यम-वंचित एवं २०%  कम-बंचित प्रमाण-पत्र धारियों के लिए निर्धारित कर देना चाहिए | इस मापदंड के मुताबिक़ एक दलित को दूसरे धनी दलित की तुलना में ७-१० के मध्य  दूसरे से कम नंबर मिल सकता है और वह इस अंक के साथ-साथ उच्च-वंचित प्रमाण-पत्र का हकदार होगा |  इस तरह से अगड़ी, पिछड़ी या दलित समुदाय के सुविधा-युक्त लोग वास्तविक हकदार का हक़ नहीं मार सकेंगे |  यदि हम यह सोचें की उच्च-वंचित प्रमाण-पत्र  रिश्वत के बूते कोई भी बनवा सकता है तो ऐसा जाति-प्रमाण पत्र बनवाने में भी होता है और भ्रष्टाचार की बदौलत अगड़ी जाति के बहुत सारे लोग अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रमाणपत्र लेकर नौकरी कर रहें हैं या अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भोग रहे हैं | हम यह पहले ही कह चुके हैं की हमारे प्रदेश के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण हमारे लोक-तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार है और इसे मिटाए बिना जनता का भला कभी नहीं होने वाला है | 
आरक्षण के माध्यम से हमें वंचितों एवं गरीबो को ऐसी सुविधाएँ  मुहैया कराना है जिससे की वे अपनी रोज़मर्रा एवं अपने परिवार की जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकें, न की उन्हें उद्योगपति बनाना है|  उदाहरण के तौर पर यदि दो व्यक्ति किसी दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं और उसमे से एक की हैसियत दूसरे से तेज दौड़ लगाने की है, लेकिन  शर्त यह है दोनों को एक साथ गंतव्य तक पहुंचना है |  इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हम धीमी गति से दौड़ लगाने वाले के लिए सायकिल  की व्यस्था कर सकते हैं ताकि वह तेज दौड़ लगाने वाले की गति से गंतव्य तक पहुँच सके | इसी प्रकार  से  हमें आरक्षण के माध्यम से उन वंचित एवं गरीब लोगों की  मदद  करनी है जो इस स्थिति में हो सकें की  वे साधन-सम्पन्न युक्त लोगों के साथ कदम से कदम मिला कर चल सकें ताकि भारत को एक विकशित देश बनाने का लक्ष्य/गन्तव्य जल्द से जल्द पूरा हो सके |  जब सभी लोग एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो सके तो  आरक्षण समाप्त कर दिया जाय | साथ ही हमें यह ध्यान रखना है की जाति का वर्णन धीरे-धीरे समाप्त हो और आगे चलकर सभी नागरिकों में समानता का अधिकार प्राप्त हो जाय |  
उपर्युक्त बातों के अतिरिक्त, यदि हम छद्म धर्मनिरपेक्षता एवं जाति-पांति  पर आधारित गन्दी राजनिति को रोकने की दिशा में नहीं सोचते  हैं तो  लेखक को यह साफ़ दिखाई दे रहा है की वह दिन अब दूर नहीं जब भारत के लोग भारत को निम्न तरह के और  देशों में विभाजन की मांग करें: 
1. राजपूतिस्तान 
2. ब्राह्मणनिस्तान 
3. गरीबस्तान
4. मुस्लिमिस्तान
5. जाटीस्तान  इत्यादि 
और तब यह एक ऐसे विद्रोह में परिवर्तित हो जाएगा की उस पर  काबू पाना असंभव हो जायेगा | 
  
  
 
अध्याय - ६ स्कूलों में भाषा नीति
उत्तर प्रदेश में भाषा को लेकर भी बहुत उधेड़-बुन चल रहा है और लेखक ने इस विषय पर भी कुछ प्रकाश  इस अध्याय में डाला है |   हिंदी, अभिव्यक्ति की एक महान भाषा है और सबको इसे सीखनी एवं इसकी इज्जत करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ हिंदी ही एक उत्तर प्रदेश वासी की संपूर्ण विकाश के लिए सहायक नहीं है |  आजकल विश्व में एक नयी वैश्विक-ग्राम की अवधारणा   जन्म ले रही है | इसके अंतर्गत  पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा देश माना गया है और इस दुनिया के प्रत्येक देश को एक गाँव की संज्ञा दी गयी है |  इसलिए यह हम कह सकते हैं की विश्व की अर्थव्यवस्था और इसकी संस्कृति में सक्रिय योगदान के लिए सिर्फ हिंदी भाषा बोलना/लिखना/पढ़ना ही पर्याप्त नहीं होगी |  उदाहरण के रूप में भारत के विकाश एवं इसको एकजुट रखने के लिए हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के तौर पर अपनाया गया था |  हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का सम्मान इसलिए मिला क्योंकी इसे अधिसंख्य भारतीयों के द्वारा बोली व समझी जाती है |  उसी तरह से अंग्रेजी, विश्व समुदाय की बहुमत की भाषा है, न की हिंदी, और यदि हम अपना समृद्धि एवं प्रगति चाहते हैं तो  अंग्रजी को तहे दिल से गले लगाना  चाहिए |  अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है और इसे विश्व समुदाय की अधिकतर आबादी की तरफ से स्वीकार किया जा चुका है, अतः हम उत्तर प्रदेश वासी इस दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें अंग्रेजी भाषा को निश्चित तौर पर बेझिझक सीखनी और बोलनी चाहिए |
हम उत्तर प्रदेश वासियों को इस तथ्य को भली भांति समझ लेना चाहिए की सिर्फ उत्तर प्रदेश ही पूरा भारत या पूरी दुनिया नहीं है और हम उत्तर प्रदेश वासियों को उत्तर प्रदेश के बाहर भी अपनी और अधिक समृद्धि के लिए बहुत सारे अवसर मिल सकते हैं |  अंग्रेजी का ज्ञान उत्तर प्रदेश के बाहर काम करने में बहुत सहायक हो सकता है |  उत्तर प्रदेश में बहुत से लोग अंग्रेजी भाषा का विरोध करते हैं लेकिन अधिकांशतः उसमें वे लोग शामिल हैं जिनके परिवार के लोग कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़े हैं या जिन्हें अंग्रजी भाषा में दक्षता हासिल है |  उत्तर प्रदेश वासियों को ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आना चाहिए |  उत्तर प्रदेश सरकार को सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों में अंग्रेजी भाषा को एक विषय के रूप में कक्षा -१ से ही अनिवार्य कर देनी चाहिए |  यह उत्तर प्रदेश के एक ग्रामीण को भी अंग्रेजी वालों को अंग्रेजी में, हिंदी वालों को हिंदी में और गाँव के स्थानीय भाषी को उनके ही भाषा में जवाब देने में सक्षम बनाएगा |  
यह बात साबित हो चुकी है की हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी का ज्ञान रखने  वाले  एक ग्रामीण को समृद्धि पाने के लिए उस उत्तर प्रदेश वासी से ज्यादा अवसर मिले हैं जिसे केवल हिंदी का ही ज्ञान है | इन सब तथ्यों के आधार पर जन-प्रतिनिधियों एवं लोक-सेवकों को अपनी सोच बदलनी  चाहिए और उत्तर प्रदेश वासियों  को हिंदी के साथ-साथ अंग्रेजी का ज्ञान भी बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए |  हिंदी को जबरदस्ती थोपना नहीं चाहिए बल्कि इसे अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए | यह और बेहतर होगा यदि सरकार त्री-भाषीय फार्मूले को  उत्तर प्रदेश में कक्षा १ से कक्षा - १० तक लागू  कर सके |  हिंदी और अंग्रेजी के अलावा तृतीय भाषा अपने देश के किसी अन्य राज्य में बोलने वाली भाषा हो सकती है | 
अध्याय - ७  सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ एवं भत्ते
हमारे शोध के मुताबिक़ उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों में कार्य-संस्कृति का अभाव है | अधिकांशतः   कर्मचारी बिना मन के काम करते हैं और यदि घूस न मिले या ऊपर से दबाव न पड़े तो वे अपने मन से सरकारी कार्य  करने में रूचि ही नहीं रखते हैं |  बहुत सारे कर्मचारी अपना निजी व्यवसाय खोले हुए हैं और सरकारी नौकरी उनके लिए केवल समय बिताने का एक साधन मात्र है, न की दायित्वों को निभाने का| चूँकि सरकारी नौकरी में गए लोगों को नौकरी से हटाना एक टेढ़ी खीर है, अतः इन्हें किसी भी तरह का भय नहीं सताता |  सरकारी संगठनों/विभागों का यह कर्त्तव्य बनता है की वे कार्य करने के लिए ऐसा वातावरण  प्रदान   करें जिससे की सरकारी कर्मचारियों में एक कार्य-संस्कृति पैदा हो और कार्य करने के प्रति उनमें रुझान हो |  प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को  प्रेरित  करने  की जरूरत है जिससे की वे बिना किसी आलसपन के सरकारी कामों का निपटारा दायित्व-पूर्ण तरीके से एवं बिना किसी त्रुटी के गुणवत्ता-पूर्वक करें |  लेखक के सामने बहुत सारे मामले प्रकाश में आये जहाँ उत्तर प्रदेश की आम जनता सरकारी कर्मचारयों के पास काम लेकर तो गयी लेकिन  कर्मचारी काम को टरकाने के लिए बहुत सारे बहाने बनाए और बिना कुछ किये उन्हें चलता किया | कर्मचारियों में काम करने की मंशा उन्हें एक अच्छा प्रशिक्षण, प्रोत्साहन, सम्मान एवं अच्छे की पहचान देकर कर सकते हैं |
कर्मचारियों को सरकार की तरफ से मिलने वाले लाभ एवं भत्ते भी एक बड़ी भूमिका निभाते हैं |  जैसा की हम निजी संस्थाओं के कर्मचारियों में देखते हैं की वे किस तरह से संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने आप को प्रेरित रखते हुए संस्था को समर्पित कर देते हैं, वैसा हमने उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों में कभी नहीं देखा |  यह निजी संस्थाओं में बनाये गए कार्य संस्कृति के वजह से होता है और वैसा ही कार्य-संकृति हमें उत्तर प्रदेश के हर सरकारी संगठनों/विभागों  में अपनाने  की जरूरत है |  एक समिति बनाकर निजी संस्थाओं में कार्य करने के वातावरण एवं संस्कृति का मूल्यांकन कर उनमें से अच्छी बातों का उपयोग कर हर सरकारी विभागों में उसका क्रियान्वयन करना चाहिए |  कर्मचारियों के बुनियादी संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत उन्हें अच्छा प्रशिक्षण एवं उनके कैरियर के निर्माण के लिए अधिक अवसर प्रदान कर सकते हैं |  इसके अलावा प्रत्येक कर्मचारी को इसका प्रशिक्षण देना चाहिए की वह किस तरह से आम जनता को गुणवत्ता-पूर्ण सेवा प्रदान कर सकता है और अपनी जिम्मेदारियों  को समझते हुए इमानदारी  पूर्वक  काम एवं सरकार द्वार बनाये हुए 'आचार संहिता'  का पालन करे |  प्रत्येक विभाग के पास इसके कर्मचारियों के लिए एक औपचारिक रूप से 'आचार संहिता'   पर नियम-कानून होना चाहिए और प्रत्येक कर्मचारी को इसकी समझ होनी चाहिए  तथा प्रत्येक वर्ष कर्मचारियों से इसे पालन करने के सपथ के साथ उनका इस पर अमल करने के लिए दस्तख्वत लेना चाहिए |  आचार संहिता को अच्छी प्रकार से लागू करने तथा निगरानी करने के लिए एक समिति बना सकते हैं और इसके पास आचार संहिता का उल्लंघन करने वालो के खिलाफ कार्रवाई कर सजा देने का अधिकार होना चाहिए |  
सरकारी विभागों को एक कर्मचारी के द्वारा किये गए कार्य को मापने के लिए कार्य-प्रदर्शन पर आधारित माप-तंत्र विकशित करनी चाहिए और  इस आधार पर हर कर्मचारी की त्रैमासिक माप कर उनके प्रदर्शन के मुताबिक़ अतिरक्ति लाभ, भत्ता  एवं पुरस्कार की संतुति करनी चाहिए |  इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों  में एक प्रदर्शन पर आधारित पैकेज/लाभ का प्रचलन करना चाहिए जो की  कर्मचारियों को पदोन्नति, अतिरिक्त वेतन वृद्धि,  बोनस, उच्च शिक्षा के लिए मौक़ा या कैरियर बनाने के लिए प्रशिक्षण  आदि के रूप में दिया जा सकता है | उच्च कार्यशीलता का प्रदर्शन करने वाले को पहचान के साथ पुरस्कृति करना चाहिए |  कम कार्यशीलता का प्रदर्शन करने वाले को बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए |  जो भी सरकारी कर्मचारी केवल समय बीताने के  लिए कार्यालय आते हैं उनकी पहचान एवं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई  कर उन्हें काम से जल्द से जल्द निकाल देना चाहिए |  यदि संभव हो तो कार्य के प्रति उदासीन रहने,  कम कार्यशीलता का प्रदर्शन करने, एवं आम जनता  की सेवा में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को गोल्डेन हैण्ड-शेक  योजना  के अंतर्गत सरकारी नौकरी छोड़ने की पेशकश की जा सकती है |  
सरकार का यह कर्त्तव्य बनता है की सरकारी कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए कुछ करे ताकि  सरकारी  कर्मचारी  उत्तर प्रदेश के नागरिकों को उच्च कोटि की सेवा प्रदान कर सकें |  एक कर्मचारी का मनोबल निम्न बिन्दुयों पर निर्भर करता है:
· कर्मचारी के साथ बुरा व्यवहार या उसका अपमान: किसी कर्मचारी के साथ बुरा व्यवहार या उसका अपमान, उसके मनोबल को गिराता है | कभी-कभी किसी कर्मचारी का बॉस कर्मचारी की रोज़-रोज़ की गलतियों  या किसी अन्य चीज़ के कारण उसे पसंद नहीं करता है |  ऐसी परिस्थियों में कर्मचारी अपने बॉस का कोपभाजन बनता है और बॉस के द्वारा समय-समय पर अपमानित होता रहता है | बॉस को चाहिए की वह इस तरह के रवैये से बचे और अपने अधीनस्थ कर्मचारी को उसकी गलती सुधारने का मौका दे | 
· पहचान: किसी भी कर्मचारी द्वारा आम जनता को उच्च सेवा प्रदान करने तथा कठिन परिश्रम के लिए उसे पहचाना एवं पुरस्कृति किया जाना चाहिए |  कभी-कभी किसी कर्मचारी के कठिन परिश्रम एवं गुणवत्ता पूर्वक प्रदान किया हुआ सेवा पर बॉस के द्वारा ध्यान न दिए जाने एवं कर्मचारी को उचित सम्मान तथा पहचान न मिलने के कारण उसके मनोबल पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है | बॉस को यह सुनिश्चित करना चाहिए की किसी भी कर्मचारी के साथ अन्याय और उसके लायकपन  की अनदेखी न हो |  इसके साथ ही बहुत ही लायक कर्मचारी को उसके कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए अवसर भी प्रदान करना चाहिए |
· भेदभाव: उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे मामले  देखने को मिले हैं जहाँ यदि कोई कर्मचारी अपने बॉस का चमचा है तो वह दूसरे कर्मचारियों के सापेक्ष नाकाबिल होते हुए भी उसे पहचान एवं पुरस्कार मिलता है  | यह अन्य कर्मचारियों में अपना सर्वश्रेष्ट ने देने की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है और इसके साथ ही उनके मनोबल को भी गिराता है |  कहीं-कहीं बॉस के द्वारा कर्मचारियों के पृष्ठभूमि के ऊपर भी भेदभाव किया जाता जो मनोबल पर बुरा असर डालने का एक और कारण है|  किसी भी कीमत पर सरकारी विभागों से भेदभाव को मिटाना चाहिए जिससे की एक स्वस्थ कार्य-संस्कृति का जन्म हो सके | 
यदि कर्मचारियों का मनोबल ऊँचा है तो वे निश्चित तौर पर सरकारी विभाग के आचार संहिता का पालन करने के लिए प्रेरित रहेंगे और उत्तर प्रदेश की आम जनता को एक उच्च  कोटि की सेवा प्रदान करने की चेष्ठा करेंगे |  उच्च कोटि की सेवा में निम्न बिन्दुएँ शामिल है: आम जनता के लिए सम्मान, जनता की शिकायत का एक निर्धारित समय-सीमा में निस्तारण करना,  शिकायत प्रगति पर जनता से संवाद कायम रखना, जनता के रिकार्ड को सहेज कर रखना ताकि काम पड़ने पर आसानी से उपलब्ध हो सके, काम के लिए रिश्वत की अपेक्षा न करना आदि |  सेवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए निम्न बिन्दुओं  पर विचार किया जा सकता है: 
· मनोबल: यह सुनिश्चित करें की एक कर्मचारी का मनोबल हमेशा ही उंचा रहे |

· समय: किसी भी काम के लिए एक सही समय-सीमा निर्धारित करें और काम न होने पर जुर्माना या सजा का प्रावधान करें | 
· प्रेरणा: कर्मचारी को हमेशा उच्च सेवा प्रदान करने के वास्ते मूल्यों को पालन करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए |
· इनाम:  उच्च सेवा प्रदान करने वाले को हमेशा पुरस्कृति  किया जाना चाहिए | 
अध्याय - ८ विकाश के लिए नीति 
हम उत्तर प्रदेश के संपूर्ण विकाश के लिए सिर्फ सरकार के द्वारा किये जा रहे विकाश कार्य के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते और हमें निजी संस्थाओं से विकाश के लिए मदद  लेनी  चाहिए |  लेकिन यदि निजी संस्था किसी विकाश कार्य के लिए सोचती है तो उसे पैसे की जरूरत पड़ेगी और वह इसे सिर्फ आम जनता या किसी और  संस्था के द्वारा दिए गए दान से  कराने में सक्षम नहीं हो सकती | इसके अलावा, यदि निजी संस्था  आम जनता से विकाश के लिए दान माँगने की कोशिश भी करती  है तो अधिकाँश जनता हमारे तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार की वजह से दान देना नहीं चाहेगी, चाहे वह निजी  संस्था   कितनी  भी इमानदार  क्यों न हो | इसमे कुछ नीच  मानसिकता  वाले  लोगों को दाल में काला भी नजर  आने लगता है और वह सोचते हैं की संस्था जरूर लूट-खसोट करेगी, भले ही आप कितने भी सच्चे दिल से किसी विकाश कार्य को अपने हाथों में क्यों न लें  |     अतः  निजी संस्था को पहले किसी व्यवसाय के माध्यम से पैसे अर्जित  करने  की जरूरत पड़ेगी जिसे   वह इमानदारी व बिना किसी भ्रष्ट कार्य में लिप्त हुये कर सकती है| उदहारण के तौर पर उच्च कोटि की शिक्षा देने के लिए निजी संस्था इसे एक व्यसाय के तौर पर खोल सकते हैं लेकिन यह ध्यान रखा जाना चाहिए की भ्रष्टाचार मुक्त रहते एवं सरकार की नीतियों का पालन करते हुये पारदर्शिता बरक़रार रखी जाय | कोई भी सरकार  सभी बेरोजगार लोगों को काम नहीं दे सकती  अतः निजी संस्थाओं से ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारों को काम देने के लिए सहूलियत देने के साथ बेरोजगारों को निजी व्यवसाय खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए |  यह  हम सस्ती दरों पर  ऋण की व्यवस्था करके या लोगों को सस्ती लागत या मुफ्त का पेशेवर प्रशिक्षण देकर कर सकते  हैं |  और इन सबके लिए हम चाहते हैं की ऐसी निजी संस्थाएं आगे आयें जो किसी व्यवसाय के माध्यम  से पैसे अर्जित  करें और अपने कमाए हुये धन का कुछ हिस्सा देश के लिए लगायें | वे कोई लाभ न कोई हानी के तर्ज पर कार्य करें एवं बेरोज़गारी दूर करने के साथ देश का विकाश भी करें | सरकार को सिर्फ जनता  का सेवा कार्य एवं विकाश के लिए बुनियादी सुविधाओं को मुहैय्या कराने पर ध्यान देने के लिए छोड़ देना चाहिए | कोई लाभ न कोई हानि नीति के अंतर्गत एक निजी संस्था किसी  व्यवसाय के माध्यम से लाभ के तौर पर पैसे  कमा सकती  है, लेकिन उसे कमाए हुये सारे धन को समाज कल्याण पर हानि के रूप में खर्च  करना  पड़ेगा |
आज हमें ऐसे स्कूलों की जरूरत है जो कम खर्च में व्यवसाय एवं नैतिकता पर आधारित उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान और ग्लोबल ग्राम की भाषा अंग्रेजी तथा व्यवसायिक पेशे में भी दक्ष कर सकें, ताकि उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि  प्रदेश   के  बाहर   किन्हीं   अन्य   राज्यों या विदेशों में भी अपने लोग जाकर सम्पन्नता हासिल कर सकें |  आज हमें आवश्यकता इस बात पर जोर देने की है की उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को बचपन से ही अच्छी शिक्षा मिले और यदि उन्हें कहीं नौकरी न भी मिल पाये तो वे अपना व्यापार शुरू कर सकें |  शिक्षण संस्थाओं में इतनी सीटें जरूर होनी चाहिए की जो भी बच्चा या बच्ची  जिस विषय में पढाई करना चाहे उसे  उस  विषय में  सीट किसी न किसी विद्यालय  में अवश्य  मिल जाय | हमें यह कोशिश करनी चाहिए की पढाई के क्षेत्र में महिलायें पीछे  न रहें क्योंकि  हमारे समाज के बनाये हुए रीति-रिवाजों एवं बंधनों की वजह से उतर  प्रदेश की ज्यादातर महिलायें अभाव ग्रसित हैं |  हमने उत्तर प्रदेश में देखा है की छात्रवृति  बांटना  सरकार के लिए एक प्रचलन सा हो गया है लेकिन इसका कुछ भी असर सतह पर दिखाई नहीं देता | सरकार को चाहिए की उन अभाव -ग्रस्त  लोगों  को  ढूंढकर  यह छात्रवृति दी जाय जिनकी पढाई इसके बिना रूक सकती है |   उत्तर प्रदेश का विकाश तभी संभव है जब इसका हर नागरिक शिक्षित होकर प्रजा-तन्त्र के असूलों एवं अपने अधिकार को समझ सके तथा हर किसी को काम मिले या काम न मिलने  की स्थिति में कोई व्यवसाय शुरू करने में सक्षम हो सके |  किसी को भी रोटी, कपड़ा और मकान के लिए ज्यादा संघर्ष न करना पड़े और उन लोगों  पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है जो दशकों से अभाव में जीते चले आ रहे हैं |  एक जरूरत मंद का निर्धारण करने के लिए वंचित  प्रमाण पत्र का इस्तेमाल एक उपकरण के रूप में किया जा सकता है | 
उपरोक्त   चीजों के लिए बहुत अधिक मात्रा में धन की आवश्यकता पड़ेगी और इसलिए लेखक ने सरकार के अलावा निजी संस्थाओं को  कोई लाभ न कोई हानि के तर्ज पर आगे  आकर काम करने का सुझाव दिया है, ताकि वे किसी व्यवसाय के माध्यम से धन कमा कर सरकार के साथ कन्धा से कन्धा मिलाकर प्रदेश के उत्थान में हाथ बटाएं |  लघु इकाईयों की मदद से कुछ बेरोज़गारों  को रोज़गार देकर हम उतनी मदद नहीं कर सकते और उपरोक्त   परियोजनाओं  के संचालन के लिए हमें बहुत अधिक धन की जरूरत पड़ेगी |  शुरू-शुरू में निजी संस्था लघु इकाई लगाने के बारे में सोच सकती है लेकिन उसे बाद में अवसर के अनुसार और दूसरे व्यसाय बढ़ाकर अधिक धन कमाने की व्यवस्था  कर सकती है जिससे की समाज के ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद की जा सके |  लेखक का सरकार को यही सुझाव है की वह उत्तर प्रदेश में ऐसा माहौल बनाये की ज्यादा से ज्यादा निजी निवेशक  उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए  आयें और कोई लाभ न कोई हानि के तर्ज पर काम करें ताकि प्रदेश का और भला हो सके  |
इस किताब का लेखक अमेरिका  में काम करता है और बहुत सारे लोगों के समपर्क में है जो उत्तर प्रदेश में निवेश करना  चाहते हैं | अतः इसी उपलक्ष्य  में लेखक ने उच्च कोटि की एक एक निजी प्राइवेट  इंजीनियरिंग   कालेज  खोलने  या लघु इकाई, जैसे चीनी मिल या पेपर मिल, लगाने  के बारे में सोचा और इसके ऊपर  उत्तर प्रदेश के नियम-कानूनों का अध्ययन  किया |  लेखक को प्राइवेट  इंजीनियरिंग   कालेज  खोलना थोडा आसान लगा, अतः वह बलिया जिले के एक गाँव में इसे खोलने  का प्रस्ताव इस योजना के साथ लेकर उत्तर प्रदेश आया की इसके माध्यम से जरूरत मंदों की मदद करनी है और इसे कोई लाभ न कोई हानि के तर्ज पर चलानी है |  नियम के अनुसार इस परियोजना के लिए २५ एकड़ जमीन और १.५ करोड़ रुपये चाहिए थे |  लेखक की सामाजिक संस्था सच्चिदा नन्द सिंह वेलफेयर एंड एडुकेशनल सोसाईटी की तरफ से जमीन की व्यवस्था कर दी गयी थी और निवेशकों  के माध्यम  से १.५ करोड़ रुपये भी उपलब्ध हो गए थे |  जब  लेखक ने यह परियोजना लगाने के लिए अधिकारियों को संपर्क किया तो उत्तर प्रदेश में ब्याप्त भ्रष्टाचार इसमे रोड़े लगाने लगी | सरकारी नौकरों के घूस की मांग की वजह से इस परियोजना पर लगने वाली लागत का बजट दूना होने लगा तो निवेशक भाग  खड़े हुए और इस तरह से यह परियोजना ठप हो गयी | ऐसे ही अन्य दूसरी परियोजनाओं के लिए भी निवेशक तैयार हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार में आकंठ डुबे हुए लोक-सेवकों की  वजह से कोई रूचि नहीं ले रहा है और आम जनता की स्थिति दिन प्रति दिन दयनीय होती जा रही है | 
उत्तर प्रदेश की मुख्य-मंत्री को एक खुली चिट्ठी
दिनांक: २६- अप्रैल-२००९  

मैंने बलिया  और अन्य दूसरे उत्तर प्रदेश के जिलों के गांवों   में दलितों की यथा-स्थिति में कोई ज्यादा सुधार नहीं देखा | वे आज भी उसी हालात  में जी रहें हैं जिन हालातों में वे वर्षों पहले जीते थे | इसके अलावा, विकास कार्य कई जिलों में दिखाई नहीं देते और उत्तर प्रदेश में  नियम-कानून तो केवल गरीबों पर  ही लागू होते हैं, प्रभावशाली व्यक्तियों  पर  नहीं | इन सबका मुख्य कारण यह है की भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी ने उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी तंत्र में बहुत गहरी पैठ बना ली है और इसकी जड़ें इतनी मजबूत हो गयी हैं की  इसे धाराशायी करने के लिए एक आन्दोलन की जरूरत है |  जब तक की आप ‘भ्रष्टाचार मिटाओ,  उत्तर प्रदेश बचाओ’ की मंत्र पर काम नहीं करतीं,  तब तक सरकार द्वारा  किया गया कोई भी काम उत्तर प्रदेश की जनता तक सतही तौर पर  नहीं पहुंचेगा |  आपको इस नारे, "भ्रष्टाचार मिटाओ, उत्तर प्रदेश, बचाओ",  को अपनी पार्टी के घोषणा पत्र में भी शामिल कर लेना चाहिए |    
एक सच्ची  लोकतांत्रिक व्यवस्था  में आम जनता (कोई भी व्यक्ति, जो सरकार में नहीं है), लोक सेवकों (जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक, उप डिवीजनल मजिस्ट्रेट, सर्किल ऑफिसर, पुलिस निरीक्षक आदि)  की मालिक होती है, न की कोई  एक व्यक्ति | कई सार्वजनिक नौकरों (लोक सेवकों) जैसे मंत्री-गण, राज्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, डी.एम., एस.पी., एस.डी.एम., आदि  को अभी  भी लगता है कि वे एक नौकर नहीं, शासक (जैसे पुराने दिनों में ब्रिटिश राज में था) हैं, और वे दलितों और गरीबों को वाजिब सम्मान नहीं देते | जैसा की सब जानते हैं, दलित लोग वे हैं, जो भारत में कई दशकों से दबाये हुए एवं  भेदभाव से ग्रसित तथा  सामंती व्यवस्था के असली पीड़ित है, और अभी भी हमें ऐसा कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता, जहाँ दलितों एवं गरीबों के साथ लोक-सेवक या अन्य दूसरे लोग सम्मान के साथ पेश आते हों |  उत्तर प्रदेश के हर दलित और  गरीब को एक वीआईपी (विशिष्ट व्यक्ति) कार्ड मिलना चाहिए और मंत्री, डी.एम., एस.पी., एस.डी.एम., उत्तर प्रदेश के पुलिस सेवा के अधिकारी  इत्यादि  को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि यदि एक  दलित उनके कार्यालयों में किसी काम के लिए पधारे तो उसे  वीआईपी के रूप में वाजिब सम्मान देकर उसका काम किया जाय, न की इसके उल्टा हो |  कोई भी व्यक्ति जो सरकार में नहीं हैं, वह सरकारी कर्मचारियों का  ग्राहक होता है, अतः  वह सरकारी कर्मचारियों से एक  "राजा"  के जैसे  बर्ताव का हकदार है, जैसा की निजी संस्था के कर्मचारी अपने  ग्राहकों के साथ करते हैं |   

हमारे अध्ययन  के मुताबिक़  उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों में ऐसे लोक-सेवक कार्यरत हैं जो अपने को विशिष्ट व्यक्ति एवं जनता का मालिक समझते हैं तथा जनता को अपना नौकर, और इसके साथ ही जनता का कोई काम या अपना कर्त्तव्य पूरा करके यह दिखाने की कोशिश करते हैं की वे जनता पर बहुत बड़ा अहसान कर रहे हैं | ज्यादातर मामलों में वे अपने नियत कार्यों एवं कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आम जनता से रिश्वत की मांग करते हैं और रिश्वत न मिलने पर काम में अडंगा लगाकर जनता को परेशान करते हैं |  इनकी सोच यह नहीं है की जनता के धन से ही उन्हें प्रति माह जनता की सेवा के लिए वेतन दिया जाता है और उन्हें जनता को बिना परेशान किये दिल से सेवा करनी चाहिए | लोक-सेवकों को प्रशिक्षित कर आज यह समझाने की जरूरत है की उन्हें उस पद पर बैठाने के लिए मजबूर नहीं किया गया है और वे अपनी खुद की मर्जी/पसंद से जन-सेवा के कार्य को करने के लिए सरकारी नौकरी में एक लोक-सेवक के रूप में भर्ती  हुए  हैं |  यदि कोई लोक-सेवक यह सोचता है की उसे जबरन पद पर डाला गया है तो वह  नौकरी छोड़ कर अपने स्वयं के व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र है |  यहाँ कतार में कई उसके प्रभार  को संभालने के लिए तैयार बैठे हैं |
आपसे मेरी सिफारिश है कि आप चुनाव के दौरान जनता से किये हुए वादों की सूची  में से जितना भी वादे आपकी पार्टी के सरकार में रहते हुए पूरे हुए हों उनका पूर्ण विवरण अपनी पार्टी के वेब-साईट पर डालें ताकि जनता उसे परख एवं आपके द्वारा किये हुए कार्यों तथा प्रदत्त सेवा का विश्लेषण  कर सके |  यह सूचना  उन्हें अगली सरकार के गठन पर फैसला करने में सक्षम बनाएगी |  मेरा मानना है कि आप उपर्युक्त सुझावों पर कार्य करने की क्षमता रखती हैं  और मैं आगे चलकर इस पर आपकी  कार्रवाई होते  हुए देखना चाहता हूँ |  और अंत में,  चूँकि  एक लोकतंत्र में आम जनता ही सरकार की मालिक होती है, अतः उत्तर प्रदेश का एक जन साधारण (नागरिक)  होने के नाते यह मेरा अधिकार और कर्तव्य है की आपसे एक अच्छे शासन की मांग करूँ | आप इस पर काम करें या न करें, आपकी मर्जी | भ्रष्टाचार मिटाओ अभियान के हमारे कार्यों पर पूर्ण विवरण के लिए आप हमारी वेब-साईट   vinay1340.wordpress.com  को  देख   सकती  हैं |
समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव को एक खुली चिट्ठी
दिनांक: १-मई-२००९
आपके द्वारा अंग्रेजी एवं सूचना प्रौद्योगिकी की मुखालफत हमने विभिन्न समाचार पत्रों में पढ़ा | पढ़कर हमें  बहुत दुःख हुआ | हम जानते हैं की २००९ में होने वाले उत्तर प्रदेश के इस व्यापक  लोक-सभा चुनाव में आपको अच्छी-खासी सीटें मिलेंगी क्योंकि अभी उत्तर  प्रदेश की अधिकाँश  जनता इतनी शिक्षित  नहीं है की वह आपके पार्टी के पाषाण-युग की नीतियों के असर को समझ सके | ज्यादातर जनता जाति , धर्म, क्षेत्रवाद, गुंडई, पैसे एवं नेताओं की ओछी चालबाजियों एवं चालाकियों के उपर वोट डालती है | आज आप  जैसे लोगों की पार्टी के घोषणापत्रों  की वजह से ही  उत्तर प्रदेश और बिहार के नागरिकों  को  महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटक आदि जैसे दक्षिण भारतीय प्रान्तों में वाजिब सम्मान नहीं मिल रहा है | मुलायम सिंह जी, हमें रोगी को मारने के बजाय समस्या/बीमारी की जड़ को मारकर रोगी का इलाज करना चाहिए | मुझे हमेशा लगता है कि अगर मैं उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूल से ही अंग्रेजी का अध्ययन किया   होता तो आज मैं निश्चित रूप से थोड़ा बेहतर स्थिति में होता,  और अब मैं इसलिए  सरकार के हर एक प्राथमिक  स्कूल में अंग्रेजी भाषा के रूप में एक अतिरिक्त विषय की पढाई के लिए वकालत करता हूँ | जरा यह  सोचकर  देखिये  की  हमारे  प्रदेश के जो लोग  भारत  के  अन्य  राज्यों में  रिक्शा चलाकर या कोईश्रमिक-कार्य कर अपना  जीवन  यापन करते हैं, वे यदि हमारे संस्कृति एवं परम्पराओं को जीवित रखते हुए अंग्रजी भी बोल, पढ़ और  लिख  सकते  तो  क्या  होता ?  जरूर वे   जिंदगी बनाने के औरअच्छा  अवसर पाने में सक्षम होते और हमें हर जगह अपने कर्मों से सम्मानित एवं गर्वान्वित महसूस कराते | 
मुझे यह नहीं पता की आपकी पार्टी में थिंक-टैंक की कमी है की नहीं लेकिन मुझे इतना अवश्य लगता है  की आपकी पार्टी के लोगों में कम्पूटर या सूचना प्रौद्योगिकी की शक्ति  का समझ नहीं है |  आजकल प्रत्येक  विकाशसील  देश सूचना प्रौद्योगिकी  का इस्तेमाल सरकारी-तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने एवं जनता को सहूलियत देने के लिए कर रहें हैं | इसके अलावा कुछ चीजें  ऐसी भी हैं की सूचना प्रौद्योगिकी  के बिना उन्हें  कुशलता पूर्वक नहीं किया जा सकता | मैं आपको यह समझाना चाहूँगा की काम्पूटर या सूचना प्रौद्योगिकी,  किसी मानव का जगह नहीं ले रहा है बल्कि इसका उपयोग लोगों के लिए बेहतर अवसर पैदा करने  एवं सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए किया जा रहा है | मेरा आपको यह सुझाव है की आप अंग्रेजी एवं सूचना प्रौद्योगिकी की मुखालफत करने के वजाय ऐसे नीतियों पर विचार करें जिससे की गाँव की सड़कों के साथ गाँव का विकाश हो और भारत एवं दूसरे देशों के निवेशकों को इन गावों में निवेश करने के लिए आकर्षित किया जा सके जिससे की ग्रामीणों में रोज़गार का अवसर पैदा किया जा सके | और यह सरकार में रहे बिना भी किया जा सकता है |  
उत्तर प्रदेश की तरक्की में सबसे बड़ी बाधा यहाँ व्याप्त भ्रष्टाचार है | जब तक भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों में डर पैदा नहीं होता तब तक उत्तर प्रदेश के जन साधारण का भला नहीं हो सकता | आज आपको तथा आपके पार्टी के कार्य-कर्ताओं को लोगों के पास  जाकर   यह बताना चाहिए की आप  उत्तर प्रदेश को एक विकशित राज्य कैसे  बनायेंगे  और इसमें बाधक भ्रष्टाचार की समस्या को कैसे दूर करेंगे? इसके लिए आपको चाहिए की 'भ्रष्टाचार मिटाओ आन्दोलन'  में सहयोग करें और आप अपनी पार्टी के घोषणापत्र  में  'भ्रष्टाचार मिटाओ, उत्तर प्रदेश बचाओ' जैसे नारे लगाएं, न की 'मायावती हटाओ, उत्तर प्रदेश बचाओ' | यदि आप मायावती सरकार को हटाने में कामयाब होते हैं तो फिर आप उसी तरह के भ्रष्ट मंत्रियों, जन-प्रतिनिधियों  एवं लोकसेवकों के माध्यम से सरकार बनायेंगे और इससे उत्तर प्रदेश की यथा-स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा | अंतर सिर्फ यह होगा की बोतल वही पुरानी रहेगी, उसमे शराब बस नया होगा | हमें कुछ ऐसा करने की जरूरत है की नेता, लोक-सेवक या कोई अन्य आम जन भी भ्रष्ट काम में लिप्त होने के पहले दस बार सोचे | यदि ऐसा हो सका तो सरकार किसी की भी बने, प्रदेश का विकाश होना ही होना है |   
अगर आप या उत्तर प्रदेश के  अन्य नेता गण उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो मेरे द्वारा  उत्तर प्रदेश के विकाश के लिये तैयार किये हुए वेब-साईट: vinay1340.wordpress.com को देखने के साथ इसकी सामग्री को अपने-अपने घोषणापत्रों में शामिल कर सकते हैं |  आप से अनुरोध है कि आप अपनी पीछे ले जाने वाली नीतियों से उत्तर प्रदेश की जनता को दूसरे विकशित प्रदेशों के सामने नीचा न  करें और कृपया हमें पाषाण युग में न ले जाएँ |  हमारे प्रदेश की जनता अब शिक्षित हो रही है और आज के इस वैश्विक-ग्राम की संकल्पना  के मद्दे नजर उन्हें यह पता है की  आज की जरूरत हिंदी के साथ अंग्रेजी भी है और यदि आप उन्हें इसकी सहूलियत नहीं देंगे तो उन्हें पीछे खींचने वाले हर नीतियों का वे विरोध करेंगे तथा अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ने के लिए अन्य राज्यों में भेजेंगे |  मैं उत्तर प्रदेश के मेरे साथी नागरिकों (सभी के साथ  मुख्यतया  समाज के  दबे-कुचले एवं दलितों) को  प्रोत्साहित करता हूँ की वे अपने बच्चों को हिंदी लिखने/पढ़ने के साथ-साथ अंग्रेजी माध्यम से उच्च शिक्षा लेने  में उनकी मदद करें |  इससे हमारी नयी पीढ़ी को आत्म-निर्भर बनने में मदद मिलेगी और वे अपने अधिकारों को समझने के साथ एक भ्रष्ट मुक्त राज्य एवं सच्चे लोक-तंत्र की स्थापना के लिए एक योग्य उम्मीदवार को वोट कर सकेंगे |  
भारत के सभी प्रभावशाली  लोगों से एक अपील - बाबा रामदेव, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, माधुरी दीक्षित .... इत्यादि
दिनांक: ५-जून-२००९
प्रिय भद्र पुरुष-गण,
अधिकांश लोग स्वयं की समृद्धि  के लिए  सपने  देखते हैं लेकिन आप जैसे पुरुष अपने साथ-साथ देश की समृद्धि के लिए भी सपने देखते हैं | आप अपने देश की मदद कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है की आप उससे भी कुछ ज्यादा हमारे लोगों के लिए कर सकते हैं |  आप सभी का हमारे देश के लोगों पर अच्छा-खासा प्रभाव है और इसके साथ ही प्रशंषकों का एक बड़ा आधार भी है |  आप चाहें तो हमारे देश की सूरत बदलकर एक बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकते हैं | वर्तमान में हमारे देश की मुख्य समस्या भ्रष्टाचार है |  भ्रष्टाचार ने हमारे जीवन के लगभग हर पहलू को पंगु बना दिया है और इससे ज्यादातर विकाश कार्य, कानून-व्यवस्था  और गरीब  बहुत ही प्रभावित हैं |  सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसे अपवाद के रूप में लिया है और उसने यहाँ तक कह दिया है की भ्रष्ट लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर बिजली के खम्भे से टांग कर फांसी दे देनी चाहिए |  
'भारत छोड़ो' आन्दोलन की तर्ज पर आज हमें भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने के  लिए 'भ्रष्टाचार मिटाओ, भारत बचाओ' जैसे आन्दोलन की जरूरत है | लगभग हर सरकारी विभाग में रिश्वतखोरी व्याप्त है और जनता की  शिकायत   पर समय से काम नहीं किया जाता या लाभार्थी को किसी सरकारी योजना का हकदार होने पर भी उसका हक़ नहीं दिया जाता, जब तक की वे सम्बंधित विभागों को सुविधा-शुल्क नहीं देते | इसके अलावा, किसी भी सरकारी कार्यक्रम के लिए जारी धन को अधिकारी एवं दलाल मिल बाँट कर खा जाते हैं और उस धन का कुछ भाग ही विकाश के नाम पर सतही धरातल पर खर्च हो पाता है | इसकी वजह से विकाश का कोई भी काम असरदार नहीं होता और साथ ही धरातल पर यह दिखाई भी नहीं देता |  लगभग हर कोई देश को लूटने में लगा हुआ है |  
यदि आप भारत से भ्रष्टाचार मिटाने में हमारा साथ देंगे तो हम आपका आभारी होंगें |  आप सभी से हमारा अनुरोध है इस नेक काम में हमारी मदद करें और यह आप अपने प्रशंषकों एवं अनुयायियों में यह सन्देश भेजकर कर सकते हैं की वे हर स्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठायें और भ्रष्टाचारियों से लड़ें|  मेरी  वेब साईट   vinay1340.wordpress.com पर भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने के लिए  ढेर सारी जानकारी मौजूद है |

 
इस विषय पर  आपकी  मदद के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा |
   
मुलायम, लालू, पासवान, शरद (यादव) एवं कल्याण से एक अपील
दिनांक: ११-जून-२००९
प्रिय बड़े लोग,
गहन अध्ययन एवं कुछ तथ्यों  के आधार पर मैं यहाँ अपना यह विचार रख रहा हूँ की आरक्षण क्यों जरूरी है? जब मैं गांव में रह रहा था, मैंने पाया कि गरीब, ज्यादातर दलित, दैनिक मजदूरी पर ही अपना  जीवन-यापन करते  थे | उनके पास जमीन का थोडा भी टुकड़ा स्वयं के नाम पर नहीं था और अपनी जिंदगी  का गुजर-बसर करने के लिए वे धनाढ्यों और जमींदारों के खेतों में काम करते थे |  कुछ लोग मजदूरी देते थे तो कुछ लोग बंधुआ मजदूरों  की तरह उन्हें खटाते थे | मेरा प्रश्न यह है की उनका भूमि पर अधिकार क्यों नहीं था और क्यों केवल विशेष जाति एवं अमीर लोगों को ही  इन संशाधनों पर स्वामित्व प्रदान था | दलित कई दशकों से सताए हुए लोग हैं और उनकी परिस्थितियों में अभी भी कोई ज्यादा अंतर या बदलाव नहीं आया है |  हम यह कल्पना कैसे कर सकते हैं की  वर्षों से पीड़ित एवं गरीब ये लोग प्रभावशाली एवं समृधि लोगों से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं? अगर हम उनके लिए भारत के संसाधनों पर कुछ आरक्षण प्रदान नहीं करते हैं तो भारत को समानता का और विकसित देश होने के लिए वर्षों लग सकते हैं | इसलिए हमें कुछ ऐसे तरीकों (उदहारण के तौर पर आरक्षण) के इजाद की आवश्यकता है जिससे की उन लोगों की मदद की जा सके जो भारत को एक साथ गंतव्य तक पहुँचाने  के लिए दौड़ में अमीरों की बराबरी नहीं कर सकते | तब ही हम जल्दी से भारत को एक विकशित देश में परवर्तित करने में कामयाब हो सकते हैं और इसके हर एक नागरिक को समृधि एवं खुशहाल बना सकते हैं |    
अब हम महिला आरक्षण बिल के बारे में बात करते हैं | मैं इस बात से १००% सहमत हूँ की महिलाओं के उत्त्थान के लिए आरक्षण होना जरूरी है, लेकिन उसमें से कुछ आरक्षण उनकी पृष्ठिभूमि एवं आर्थिक स्थिति के आधार पर भी होनी चाहिए | दलित और गरीब समुदाय की महिलाओं को निश्चित रूप से लोगों का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जाना चाहिए | लेकिन क्या आपको सचमुच में लगता है जाति पर आधारित आरक्षण से हकदार महिलाओं को मदद मिलेगी और यह संभ्रान्तवादी  समूह की महिलाओं को सीट पर कब्ज़ा करने से रोक पाने में सफल होगी | भारत में आरक्षण की वर्तमान स्थिति यह है कि ज्यादातर उन   परिवारों को ही इसका लाभ बार बार मिल रहा है जो इससे (आरक्षण) लाभान्वित हो चुके हैं और इसलिए उन्ही की श्रेणियों में आने वाले असली  हक़दार,  जिन्हें आरक्षण  की सख्त जरूरत है, इस लाभ से  वंचित हो रहे हैं | इस प्रकार से उनके  अपने ही जाति के लोग उन्हें चोट पहुँचा रहे हैं और उनके तरह के अन्य दूसरों के हक़ को खा रहे हैं | हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए की आरक्षण का लाभ इसके हर एक  हकदार तक पहुंचे और जिनको एक बार इसका लाभ मिल गया हो उन्हें इससे दूर रखा जाय  जिससे  की  हम इसे  उन लोगों तक पहुँचाने में सफल  हो  सकें  जिन्होंने इस आरक्षण रूपी फल का स्वाद न चखा हो | एक बार जिनको इसका लाभ मिल गया और उनके पास रोटी, कपड़ा व मकान हो गया, उनकी हमें मलाईदार परत के रूप में पहचान कर इस लाभ से वंचित कर देना चाहिए | इसके लिए हमें एक नयी आरक्षण पद्धति  विकशित करनी पड़ेगी जो की ‘अभाव’ पर आधारित हो | ‘अभाव’ पर आधारित आरक्षण पद्धति के विकाश पर अधिक जानकारी के लिए कृपया आप मेरी वेब साईट: vinay1340.wordpress.com पर जाकर  “On Reservation” पर क्लिक करें |  वहां आपको सारी जानकारी मिलेगी |  
यदि आप वास्तव में जाति आधारित कोटा  ही चाहते हैं तो इसकी क्या गारंटी है की कलावती  जैसी महिला ही, जिनके पास तन ढकने के लिए कपडे नहीं है, राजनिति में आएँगी, और आप सभी के धनाढ्य रिश्तेदार (बेटी, बेटा, दामाद, पत्नी इत्यादि) या पिछड़े या दलित वर्ग के  मलाईदार परत वाले लोगों को इसके लाभ से  दूर रखा जा सकेगा | आप सभी को सच में लगता है की जाति आधारित आरक्षण कर देने मात्र से ही जाति विशेष के वास्तविक हकदार का भला हो सकेगा और उस जाति का धनाढ्य वर्ग  असली हकदार का हक़ नहीं खायेगा |  मैं ऐसी राय निश्चित तौर पर नहीं रखता | चुनाव जीतना इतना महंगा हो गया है की आप जिन लोगों की लाभ के लिए ये सब बातें कर रहे हैं, उन्हें इसका लाभ कतई नहीं मिलेगा और इस जाति-वादी महिला आरक्षण बिल का ज्यादा फायदा भूत में दबे-कुचले परिवारों  के संभ्रांतवादी  महिलाओं को ही मिलेगा |  लेकिन आप लोगों के तर्कों  का यदि मैं सही माईने में  समझ रखता हूँ तो आप लोगों का इरादा यह है की कलावती जैसी महिला ही सदन में प्रवेश करें, न की आप जैसे लोगों के धनाढ्य रिश्तेदार | और अगर यह आप लोगों का तहे दिल से इरादा है तो मेरा आप लोगों को सुझाव है की कृपया जाति पर आधारित राजनिति का खात्मा करें और आरक्षण प्रदान करने के एक ऐसा तंत्र का विकाश करने पर जोर दें  जो की उत्पीड़न, अभाव एवं आर्थिक पिछड़ेपन पर आधारित हो | यदि आप लोग ऐसा करते हैं तो यह हम सभी के भलाई एवं देश की अखंडता के लिए एक अच्छी शुरुआत होगी और साथ ही यह हमारी अगली पीढ़ी के  महान  भविष्य  के लिए एक नया सबेरा लायेगा |   
लालगढ़ का हादसा क्यों हुआ?

दिनांक: २३-जून-२००९
प्रिय मीडिया और दूसरे बड़े लोग, 
लालगढ़, पश्चिम बंगाल  में लोगों ने सरकारी नौकरों के खलाफ मोर्चा खोल दिया, क्यों? विकाश का धन कहाँ जा रहा है?  इतना धन खर्च करने पर भी जैसा विकाश दिखना चाहिए, वैसा विकाश भारत में, और ज्यादातर नक्सल प्रभावित इलाकों में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? आखिर क्यों लोग (यहाँ लोगों से मेरा अभिप्राय दबे-कुचले, वंचित, अभाव-ग्रसित एवं भारत की गरीब जनता से है ) सरकार के खिलाफ बगावत कर रहे हैं? आज भारत में गृह-युद्ध जैसी परिस्थिति क्यों पैदा हो रही है? इन सभी  प्रश्नों का उत्तर केवल एक ही है - व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार | हाँ,  भारत के अधिकांशतः लोगों के खून में भ्रष्टाचार का कीड़ा इस कदर घुस गया है की लोग इस झूठ-मूठ की प्रजा-तंत्र से त्रस्त एवं निराश हो चुके हैं और इसलिए कानून-व्यवस्था अपने हाथों में ले रहे हैं |  लोग सरकार से जो उम्मीद किये थे वह नहीं मिल रहा है, हकदारों को उनके हक़ से वंचित होना पड़ रहा है, सरकारी विभाग लोगों की शिकायतों  को सुनकर एक तय समय-सीमा में सुलझाने में नाकामयाब  है, भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है,  भ्रष्टाचारियों  में कोई डर नहीं है और वे सीना ताने राज कर रहे हैं, अतः जनता के  पास कोई विकल्प नहीं बचा है, सिवा इसके की वे अब भ्रष्ट सरकारों के खिलाफ लड़ाई छेड़ें  | कोई भी सरकार सरकारी-तंत्र के कार्य-प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार के प्रति गंभीर नहीं है और जब इसकी वजह से लोग कानून-व्यस्था को अपने हाथों में लेकर सरकार के विरुद्ध हथियार उठा लेते है तो सरकार जागती है और कहती है की समस्या का समाधान लोक-तांत्रिक तरीके से ढूंढा जाय |  मुझे यह नहीं पता की सरकार तब क्यों नहीं जागती  है और लोगों के शिकायतों पर ध्यान नहीं देती है जब वे उससे अनुरोध करते हैं, लेकिन सरकार तब जागती है जब यह नियंत्रण के बाहर चला जाता है | मैं पिछले दो सालों से विभिन्न सरकारों से गुजारिश कर रहा हूँ की भ्रष्टाचार के खिलाफ संजीदा होवो और कुछ ऐसा कदम उठाओ जिससे की भ्रष्टाचारियों में डर पैदा हो, लेकिन सरकारें इसे गंभीरता से नहीं ले रहीं है और अभी तक भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जोश-खरोश या कोई मुहीम हमने अभी तक किसी भी सरकार में नहीं देखा | क्या भारत में जन-तांत्रिक तरीके से अपने अधिकारों की मांग करना वास्तव में काम कर रहा है? मुझे लगता है, नहीं |
मैं यहाँ स्वयं  के द्वारा पश्चिम बंगाल में  भुक्त-भोगी एक कहानी बयाँ कर रहा हूँ |  मैं एक टूर पर था और अपने परिवार के साथ सिलीगुड़ी से कोलकता के लिए बस के माध्यम से यात्रा करना चाह रह था | इसके लिए मैं सिलीगुड़ी के सरकारी बस स्टैंड पर गया और वहां पाया की एक सरकारी बस सिलीगुड़ी से कोलकता जाने के लिए खड़ी  है |  बस में बहुत सारी सीटें खाली पड़ी थीं और उसके जाने में अभी आधा घंटा बाकी था | बस में बैठे यात्रियों ने बताया की बुकिंग खिड़की से टिकट  लेकर बस में बैठ जाईये | मैं बुकिंग खिड़की पर टिकट लेने गया तो पाया की कतार में सिर्फ मैं हूँ | जब मैं  क्लर्क से टिकट माँगा तो उसने बताया की जिस दिन सफ़र करना है उस  दिन पर टिकट लेने पर प्रति टिकट रुपये ५०/- सुविधा-शुल्क देना पड़ता है | यह सुनकर मैं अचंभित रह गया और सोचने लगा की पश्चिम  बंगाल  में कैसी सरकार है जहाँ खुलेआम भ्रष्टाचार है और सरकारी नौकरों की हिम्मत यहाँ तक बढ़ गयी है  की बस में जगह होने के वावजूद टिकट देने से मना कर देते हैं और सरकारी कोष के घाटे को भी ध्यान में नहीं रखते | ऐसे लोग सरकारी नौकरी के काबिल नहीं है फिर भी सरकार में भ्रष्ट लोग इसे कोई समस्या नहीं मानते और ढीठाई  के साथ लूट-खसोट में लगे हुए हैं | मैंने क्लर्क को बोला भी की मैं तुम्हारी, तुम्हारे ऊपर के बॉस से इसकी  शिकायत करूंगा  लेकिन उसने मुझे धमकी देते हुए अंदाज में बोला की जो भी उखाड़ना है उखाड़ लो | मैं वहां अधिकारियों को ढूंढ़कर  इसकी शिकायत किया लेकिन वे सब मिले हुए थे और वे बताये  की यह सुविधा-शुल्क सब लोग दे रहें हैं और आप भी दे दीजिये |  मैं इससे इतना निराश हो गया की सोचने लगा की क्यों न मैं भी कानून अपने हाथों में ले लूं और क्लर्क के साथ-साथ अधिकारियों को भी एक-एक थप्पड़ जड़ दूं, लेकिन परिवार के साथ होने के कारण ऐसा न कर सका | मैं इतना पागल हो गया था की मैं उन्हें जान से मारकर नक्सल समूह में शामिल हो जाना चाह रहा था,  लेकिन भविष्य एवं परिवार की परेशानियों को सोचकर मुझे अपने कदम पीछे खींचने  पड़े |  फिर मैं निजी बस से सफ़र किया जहाँ मुझे कोई भी सुविधा-शुल्क नहीं देना पड़ा | आम लोगों के प्रतिदिन की दिन-चर्या में सरकारी कामों के लिए यही सब हो रहा है | आम जनता  को अपना  हक़ पाने के लिए घूस देने के लिए  मजबूर किया जाता है और शिकायत करने पर भी भ्रष्ट लोगों के खिलाफ सजा के लिए कोई सुनवाई नहीं है | 
इन सब समस्यायों का  समाधान क्या है?  हम सरकार इसलिए बनाते हैं की वह आम जनता की प्रतिदिन की परेशानियों  पर ध्यान दे ताकि उनके जीवन-यापन में कुछ सुधार आये लेकिन एक लम्बे इन्तजार के बाद भी कहीं कोई सुधार नहीं दिखाई देता | विकाश के नाम पर खजाना खोला जाता है लेकिन भ्रष्ट सरकारी-तंत्र की वजह से उसका कोई असर दिखाई  नहीं देता है |  अब लोग और कितना इन्तजार करेंगे?  इंतज़ार लोगों में गुस्सा पैदा कर रह है और इस गुस्से की वजह से लोग अपने हक़ को पाने के लिए हथियार उठाकर सरकार से एक-दो हाथ करने के लिए तैयार हो रहे हैं |  अब सरकारें क्या करेंगी | वे अब अपने ही लोगों के खिलाफ  सरकारी मशीनरी की सहायता  से युद्ध लड़ेंगे और  एक बहुत बड़ी तबाही यानी की गृह-युद्ध की शुरुआत होगी |  मुझे ऐसा नहीं लगता की इस परिदृश्य में सरकार लोगों की अपेक्षाओं और उनके हक़ को बहुत दिनों से  दबाये हुए होने के वावजूद  सैन्य अभियान  के बाद भी और दिनों तक दबा पायेगी |  
मैं एक अखबार में केंद्रीय सरकार के प्रथम १०० दिनों के एजेंडा के बारे में पढ़ा लेकिन कहीं भी भ्रष्टाचार, जो की हर सरकारी योजनाओं की असफलता का मूल कारण है, से लड़ने के बारे में एक सन्दर्भ  भी नहीं मिला | कभी-कभी मुझे लगता है की यदि सरकार मेरे अनुरोधों पर कार्य नहीं करती है तो मुझे भी सरकार  से लड़ने के वास्ते एक संगठन का निर्माण कर लेना चाहिए |  इस संगठन का नाम 'भ्रष्टाचार मिटाओ सेना' रखनी चाहिए |  इस संगठन के अंतर्गत बेरोजगार युवकों को नौकरी देकर उनसे सरकारी नौकरों को इस लाईन पर चेतावनी दिलाई  जाय की, या तो वे (सरकारी नौकर) रिश्वतखोरी एवं लूट-पाट छोड़ दें, या तो गंभीर परिणाम  को भुगतने के लिए तैयार रहें |  यह संगठन सरकारी नौकरों  के साथ काम कर उनको सुधारने की कोशिश  करेगी और उनके न सुधरने पर कनून-व्यस्था को अपने हाथ में लेकर उन्हें सजा देगी |  हमारे जैसी सोच वाले लोग और हमारे दोस्त इस विचार का समर्थन कर रहे हैं |  कृपया बताएं की इस पर आप लोगों का सुझाव क्या है?
भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक चिट्ठी
दिनांक: १-जुलाई-२००९
श्री मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री, भारत सरकार 
मैं समाज के कल्याण के लिए कार्य कर रहा हूँ और इस शोध में लगा हुआ हूँ की कैसे दीन, वंचित और गरीब के जीवन यापन में कुछ सुधार लाया जाय |  मैं इस पत्र में इसके लिए कुछ योजनायें लिख रहा  हूँ और इस दिशा में आपकी सोच एक सराहनीय कदम होगा | 
 
मैंने देखा है की सरकार, सरकारी योजनाओं जैसे ग्रामीण रोज़गार योजना और ऐसे ही अन्य दूसरे सामाजिक कल्याण की योजनों पर अथाह पैसा खर्च करती है लेकिन वास्तविकता में यह गरीबी मिटाने के लिए उतना प्रभावकारी सिद्ध नहीं हो पा रहा है जितना की होना चाहिए | इन सबका एक ही कारण है - वितरण प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार   | अधिकांशतः सरकारी नौकरों और दलालों तक ही इन योजनाओं  का पैसा सिमित होकर रह जाता है और यह कुछ ही वास्तविक लाभार्थी तक पहुँच पाता है |  अतः इस अथाह खर्च का क्या उपयोग है जब तक की इन योजनाओं को असली लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए हमारे पास इमानदारी से लागू करने वाली सरकारी तंत्र विकसित न हो? इसलिए मैं कुछ बजट सुशाशन एवं सत्ता का गाँव स्तर तक विकेंद्रीकरण के लिए रखने के लिए प्रस्तावित कर रहा हूँ जो की भ्रष्टाचार मिटाने में कारगर सिद्ध होगी और असली लाभार्थी को उसका हक़ दिलाएगी |  बहुत  सारे राजनितिज्ञ सत्ता के विकेंद्रीकरण के बारे में अपना राय दिए हैं लेकिन इसका कार्यान्वयन उतना प्रभावी नहीं है जितना की होना चाहिए | 
 
आज जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान का नियंत्रण आम जनता के हाथो में नहीं है और उन्हें मुख्यमंत्री के अलावा कोई नहीं हटा सकता |  चूँकि ये आम जनता के द्वारा चुनकर नहीं आते अतः इन्हें इनके  रिटायर्मेंट  के पहले नहीं हटाया जा सकता और इस तरह से  इन्हें कोई भ्रष्ट  कार्य करने में डर नहीं लगता | यदि जिलाधिकारी का चुनाव सीधे जनता के वोट  के माध्यम से पांच साल के लिए हो  तो थोडा उनमें  डर रहेगा की उनके भ्रष्ट कामों के वजह से उन्हें पांच साल के बाद सड़क पर आना पड़ सकता है | अतः वह गलत काम करने में हिचकिचाएंगे | इसके लिए मैं निम्न  संविधान बनाने का प्रस्ताव दे रहा हूँ जिससे जिला प्रशासन आम लोगों के  हाथों में होगा | 
 
१. राज्य के ही तर्ज पर प्रत्येक जिला स्तर पर विधान-सभा का गठन हो | इसके अंतर्गत  जिले के लोग जिले का एक मुख्यमंत्री सीधे तौर पर अपने बहुमूल्य वोट के माध्यम से  चुनें  और वो  मुख्यमंत्री चुने हुए प्रधानों से जिले के मंत्रीमंडल का निर्माण करे और जिले का प्रशासन संभालने के साथ जिले की संसाधनों की देख-भाल करे | राज्य के मुख्य-मंत्री के तरह ही जिले के मुख्य-मंत्री को जिले स्तर का संवैधानिक अधिकार (जो की आज जिलाधिकारी में निहित है )  प्राप्त हो और प्रत्येक ग्राम-प्रधान जिला विधान-सभा का सदस्य हो | राज्य सरकार, जिला सरकार के कार्यों में तब तक  दखल न दे जब तक  की यह संविधान के खिलाफ न हो (जैसा  की आज राज्यों एवं केंद्र के बीच है) | इस तरह से राज्यों को सुशाशन के वास्ते विभाजित करने के जगह जिलों को विभाजित कर सकते हैं और इसमे कम खर्च भी आएगा | 
२. मुख्यमंत्री किसी भी राजनितिक पार्टी का हो सकता है और और वह किसी भी पार्टी के प्रधान को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर सकता है | जिले के सारे अधिकारी और कर्मचारी मंत्रिमंडल के नियंत्रण में रहें और जनता को यह अधिकार हो की मंत्रीमंडल के सदस्यों को जनता की कसौटी पर खरा न उतरने पर ५१% वोट के माध्यम से वापस बुला सके | इसके साथ ही जिले का एक लोक-पाल भी नियुक्त किया जाय जो की भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर जिले के किसी भी मंत्रिमंडल के सदस्य या अधिकारी के खिलाफ जांच कर ३-महीने में अपना फैसला सुना दे |  लोक-पाल की शाखा ब्लाक से लेकर जिले स्तर तक होनी चाहिए ताकि जनता को शिकायत के लिए दर-दर भटकना न पड़े और इसके साथ ही न्याय मिलने में देरी न हो | इस तरह से जिला प्रशासन लोगों के हाथ में होगा और यह आम जनता का स्थान लोक-सेवकों से ऊपर होने का अहसास दिलाने के साथ ही लोगों को एक भ्रष्ट-रहित सुशासन प्रदान करेगा |
३. जिले के लिए नियुक्त IAS/IPS अधिकारी  किसी मंत्री-प्रधान के अधीन काम करेंगे और प्रधान को दिए गए विभाग में एक प्रबंधक के रूप में कार्य करेंगे |  बेकार IAS/IPS अधिकारी  को हटाने के प्रावधान के साथ इन पदों को धीरे-धीरे  प्रबंधन के पेशेवरों  से बदला जाय | इससे  IAS/IPS  पर होने वाले खर्च पर लगाम लग सकती है और सामंती युग का अंत करने में भी मदद मिलेगी | आम जनता जो की जिला सरकार में नहीं है और नियम-कानून का अक्षरशः पालन करती है उनका स्थान जिले के मुख्य-मंत्री से ऊपर होगा | जिले का मुख्य-मंत्री, सारे ग्राम-प्रधान  एवं सरकारी अधिकारी आम जनता को उचित  आदर देंगे और अपना बॉस समझेंगे | 
४. सभी जन-प्रतिनिधि के पद को वेतन पर काम करने वाला बना दिया जाय और उन पर सरकारी नौकरों का संविधान लागू हो | इस तरह से बहुत सारे शिक्षित बेरोजगारों को जन-प्रतिनिधि के रूप में काम मुहैय्या होगा और उन्हें अपने जिला-वासियों का सेवा करने का मौका भी मिलेगा | इस प्रणाली के लागू होने पर आम जनता को गाँव में ही उनका जन-प्रतिनिधि (ग्राम-प्रधान) मिल जायेगा जो उनकी समस्यों को सुलझाने के लिए जिला विधान-सभा में उनकी आवाज़ उठाएगा और उसका जल्द ही निपटारा स्थानीय अधिकारीयों  के द्वारा हो जायेगा | इसके लिए उन्हें संसद सदस्य या विधायक को पकड़ने के लिए इधर-उधर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और इससे जीवन जीना आसान  हो जायेगा |  
५. जिला स्तर पर आज के सारे सरकारी प्रारूप को वैसा ही  रख सकते हैं, सिवा इसके की  जिला स्तर  के सभी निर्णय जिला मंत्री-मंडल लेगा न की राज्य सरकार | इसके अलावा गाँव के नीचे स्तर के कर्मचारी  से लेकर जिले के मुख्य-मंत्री तक के लिए सारी सुविधाएं एक सामान होंगी | सिर्फ उनकी तनख्वाह और संवैधैनिक अधिकार में ही अंतर होगा | किसी को भी ब्रिटश राज से छानकर आ रही भव्य जीवन जीने का सुविधा सरकार के तरफ से नहीं दी जाएगी | इससे सरकार बनाने  वाले उन भ्रष्ट तत्वों पर रोक लग सकती है जो इसमे लूट-पाट एवं रुतबा के लिए आते हैं | इसके साथ ही सरकारी खर्च में बहुत ही भारी कटौती भी हो सकती है |
 
जिला स्तर के पूर्ण संविधान के लिए आप हमसे हमारे इ-मेल के पता vinay_k_singh@hotmail.com पर संपर्क कर सकते हैं |
शाहरुख  खान के अपमान पर इतना हो-हल्ला क्यों - क्या हम समानता का कानून लागू करना नहीं चाहते हैं?

दिनांक: २०-अगस्त-२००९
मैं पिछले दो-तीन दिनों से यह देख रहा हूँ की शाहरुख खान की अमेरिका के नेवार्क  हवाई  अड्डे  पर  सघन सेक्योरिटी  जाँच   होने के वजह से  मीडिया और केंद्र सरकार ने बहुत हो-हल्ला मचा रखा है और आसमान को सर  पे  उठा  रखा  है | यह कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है लेकिन मुझे यह बात समझ में नहीं आती है की क्यों मीडिया और सरकार ने इसे अहम् का मुद्दा बना रखा है? ऐसा हर रोज़ हर किसी न किसी के साथ होता रहता है |  क्या अमीर या प्रसिद्ध होना हमें आम जनता से अलग और ऊपर होने का  हक़ दिला देता है या हमें दुनिया के और जन से ऊपर कर देता है? कम से कम मैं तो ऐसा नहीं सोचता लेकिन सामंती युग की मानसिकता वाले मीडिया के लोगों और लोक-सेवकों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता |  मैं आम जन,  प्रभावशाली व्यक्तियों एवं  सरकारी  नौकरों से यह आग्रह करता हूँ की ब्रिटिश राज से चली आ रही   गुलामी  की मानसिकता  वाली परंपरा को त्यागें और एक साथ काम कर भारतीय मानसिकता से अमीर, प्रसिद्ध, प्रभावशाली  या गरीब में फर्क करने की पद्धति को मिटाने की कोशिश करें | यह तभी हो सकता है जब ऐसे सभी जन-प्रतिनिधि, लोक-सेवक, अमीर, प्रसिद्ध एवं प्रभावशाली  के साथ वही व्यवहार किया जाय जैसा एक आम जन या गरीब के साथ होता है |  यहाँ अमेरिका में कोई कितना  ही धनी, प्रभावशाली  या यहाँ तक की किसी राज्य का राज्यपाल  क्यों न हो, उसका आम जन कोई भी परवाह नहीं करता और उनके साथ आम जनता के तरह की व्यवहार किया जाता है, और यहाँ ये लोग भी इसे बिना किसी अहम् के दिल से स्वीकारते हैं |  लेकिन  मेरी  समझ  यह नहीं आता की भारतीयों के खून में ऐसा क्या है की सामंती और अहम् वाली परंपरा का त्याग करने में असक्षम हैं?  हम क्यों प्रभावशाली सरकारी नौकरों जैसे संसद सदस्य, मंत्री, मुख्य-मंत्री इत्यादि या अमीर या प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्तियों को महत्व देते हैं?  क्या वे पहले से ही हर एक सुविधा पाए हुए नहीं हैं?  फिर क्यों वे प्रजा-तंत्र में प्राप्त हम आम जन की एक छोटे से समानता के अधिकार को छीनना चाहते हैं? क्या शाहरुख खान जैसा होना हमें कानून-व्यवस्था से ऊपर कर देता है? लेकिन हमारी भारतीय मानसिकता ऐसा सोचने को मजबूर है |  
शाहरुख खान  जैसे लोग उस स्थान पर आम  जनता के  द्वारा  तरजीह  देने  के वजह से हैं लेकिन आम जनता उनकी वजह से नहीं है, सबको इसकी समझ होनी चाहिए |  भारतीय व्यवस्था का पालन करने वालों को भी ऐसे लोगों को महत्व देने की परंपरा को त्यागनी होगी |  भारत सरकार के लिए भारत के सभी नागरिक एक सामान होने चाहिए और उसे जाति, रंग, धन, प्रभाव, धर्म, अमीर, गरीब या ऐसे किसी अन्य विषयों के ऊपर भेद-भाव नहीं करना चाहिए |  यदि मीडिया और भारत सरकार को इतना ही चिंता है तो वह क्यों नहीं भारत के हर उस नागरिक के लिए हो-हल्ला मचाती  तो जो ऐसी जांच और अपमान से रोज़ गुजरते हैं? ये लोग तो इस अपमान का परवाह भी नहीं करते लेकिन शाहरुख जैसे लोग इसे अहम् का मुद्दा क्यों बनाते हैं?  ऐसा तो अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेज किया करते थे | हमें लगता है की भारत सरकार ने इसे मुद्दा इसलिए बनाया है ही शाहरुख का सरकार में अच्छा प्रभाव है और सरकार  भी उन्हें खुश रखना चाहती है |  प्रभाव का कारण (चंदा या कुछ और) तो कांग्रेस पार्टी ही बता सकती है जिसका की केंद्र में सरकार है |  और यही तथ्य मीडिया के लोगों साथ भी सही बैठते  हैं |  भ्रष्टाचार मिटाओ, भारत बचाओ के माध्यम से ही हम समानता के अधिकार को लागू कर सकते हैं और भ्रष्टाचार मिटाओ सेना इसके लिए कटिबद्ध है |  अमेरिकियों ने बहुत ही अच्छा काम किया है और इसके लिए उन्हें मेरी सलामी!!!
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भ्रष्टाचार मिटाओ सेना का गठन
१. संगठनात्मक उद्देश्य
अब समय आ गया है की भ्रष्टाचार रोकने के लिए ऐसा नियम-कानून बने जिससे की  हर एक भ्रष्टाचारी को सजा मिल सके और भ्रष्ट कार्य करने में डर पैदा हो सके, ताकि हम अपनी आने वाली नयी  पीढ़ी को एक  बेहतर   भारत  सौंप सकें |  भ्रष्टाचार ही प्रत्येक अपराध की जननी है और यह नियम-कानून, न्याय एवं विकाश को पंगु बना रही है तथा हमारे जीवन के हर एक पहलू को प्रभावित कर रही है | हमें संविधान में परिवर्तन कर एक ऐसे कानून के निर्माण  की जरूरत  है जिससे की भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को जल्द से जल्द सजा मिल जाया करे  और इससे कोई भ्रष्टाचारी बच न सके | जब तक हम भ्रष्टाचारियों में डर पैदा नहीं  सकते  तब तक भारत का विकाश संभव नहीं है |  आज भ्रष्ट  काम करने में किसी को डर नहीं लगता क्योंकि  सबको मालूम है की उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और हम यह अच्छी तरह से जानते हैं की  लूट-खसोट व घोटाले में लिप्त किसी को कोई सजा नहीं मिलेगी और कुछ ही दिनों में सारे घोटाले-बाज़ सर उठाकर इज्जत के साथ सामान्य जीवन ब्यतीत करने लगेंगे | यदि एक भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे प्रभावशाली सरकारी नौकर, जन-प्रतिनिधि या राजनीतिज्ञ को फाँसी दे दी जाती तो हमें कुछ प्रकाश दिखाई देता और हम एक नए भारत के साथ हम अपनी आने वाली नयी पीढ़ियों के लिए एक सुनहरे भविष्य का आशा कर सकते | 
 
मैं पिछले २ सालों से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कार्य कर रहा हूँ और इस सन्दर्भ में मैंने बहुत सारे लोक- सेवकों (जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान, आयुक्त, सचिव, मंत्री, जन-प्रतिनिधि  तथा अन्य सरकारी नौकर), राजनितिक पार्टियों के अध्यक्षों एवं राजनितिज्ञों से संपर्क किया लेकिन उनसे कोई सहयोग नहीं मिल सका|  उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और लोगों की हालत बद से बदतर होती जा रही है |  सरकारें विकाश के लिए धन पानी की तरह  बहा रही हैं लेकिन इसका लाभ जरूरत मंदों को नहीं मिलता और लूट-खसोट की वजह से कहीं भी विकाश दिखाई नहीं देता | आज जब मैं तुलना करता हूँ तो पाता हूँ की हमारे गाँव, ताड़ी बड़ा गाँव,  की ३० साल पहले की स्थिति आज की दशा से काफी बेहतर थी, जबकि इसके उल्टा होना चाहिए था | इसके अलावा उत्तर प्रदेश के नियम कानून का पालन कराने वाले ज्यादातर भ्रष्ट होने के  वजह  से धनी एवं प्रभावशाली  व्यक्तियों का पक्षपात एवं भला करते है | उदहारण के लिए रसूख वाले लूटेरे  जैसे कलमाड़ी, कोड़ा, राजा, लालू  आदि के साथ कानून के रखवाले शालीनता एवं इज्जत के साथ पेश आते है लेकिन यदि ऐसा एक आम आदमी करे तो पीटते हुए भरी सड़क पर उसका इज्जत उतार लेते हैं | भ्रष्टाचार का निदान किये बिना हम उत्तर प्रदेश के लोगों का भला नहीं कर सकते | अतः आज हम सबको मिलकर एक  आन्दोलन  छेड़ने   की जरूरत है ताकि भ्रष्टाचार से छुटकारा पाया जा सके और इस लिए मैंने औपचारिक तौर पर 'भ्रष्टाचार मिटाओ सेना का गठन' ३०-जून-२००९ को किया | इस संस्था का नारा है: "भ्रष्टाचार मिटाना है, सबको सुखी बनाना है" और "भ्रष्टाचारियों, सरकारी नौकरी छोड़ो" | भ्रष्टाचार मिटाओ सेना के उद्देश्य निम्न हैं: 
1. लोक-सेवकों एवं हर उस व्यक्ति, जिसको की सरकारी खजाने से तनख्वाह मिलता है, को यह  समझाना  की  वे  एक आम जनता के नौकर हैं और उनका वास्तविक बॉस आम जनता  है |  वे उस स्थान  पर  राज  करने के लिए नहीं बल्कि सेवा करने के लिए हैं | उनके  कार्यालयों  में  जो  भी  पीड़ित  अपना  शिकायत  लेकर जाता है उसका  आदर  कर  उसके  शिकायत का बिना रिश्वत लिए  एक समय-सीमा  के अन्दर निस्तारण   किया  जाय | 
2. उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए समय-समय पर लोक-सेवकों एवं हर उस व्यक्ति, जिसको की सरकारी खजाने से तनख्वाह मिलता है, के सम्मलेन का प्रबंध करना |
3. हर सरकारी विभाग पर जाकर विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों को इस संस्था के द्वारा तैयार किये गए सपथ  को प्रतिदिन दिलाने का अनुरोध करना  |
4. यदि कोई लोक-सेवक (जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान, मंत्री,  जन-प्रतिनिधि या कोई भी सरकारी नौकर) समय पर किसी का काम नहीं करता है तो उस पर मुकद्दमा  करने के लिए इसकी शिकायत 'भ्रष्टाचार मिटाओ सेना'  के वकील से करें |
5. यदि किसी लोक-सेवक (जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान, मंत्री,  जन-प्रतिनिधि या कोई भी सरकारी नौकर) की संपत्ति उसकी ज्ञात स्रोतों की आय से अधिक है तो उस पर मुकद्दमा  करने के लिए इसकी शिकायत 'भ्रष्टाचार मिटाओ सेना'  के वकील से करें |
6. यदि कोई लोक-सेवक (जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान, मंत्री,  जन-प्रतिनिधि या कोई भी सरकारी नौकर) किसी का काम करने के लिए रिश्वत की मांग करता है तो उस पर मुकद्दमा  करने के लिए इसकी शिकायत 'भ्रष्टाचार मिटाओ सेना'  के वकील से करें |
7. यदि कोई लोक-सेवक (जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान, मंत्री,  जन-प्रतिनिधि या कोई भी सरकारी नौकर) किसी विकाश कार्य में लूट-खसोट करता है तो उस पर मुकद्दमा  करने के लिए इसकी शिकायत 'भ्रष्टाचार मिटाओ सेना'  के वकील से करें |
8. यदि कोई लोक-सेवक (जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान, मंत्री,  जन-प्रतिनिधि या कोई भी सरकारी नौकर) किसी सरकारी योजना का लाभ असली लाभार्थी को न देकर किसी अन्य को देता है तो उस पर मुकद्दमा  करने के लिए इसकी  शिकायत 'भ्रष्टाचार मिटाओ सेना'  के वकील से करें |
9. यदि कोई लोक-सेवक (जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान, मंत्री,  जन-प्रतिनिधि या कोई भी सरकारी नौकर) किसी घोटाले या घपलेबाजी में लिप्त है तो उस पर मुकद्दमा  करने के लिए इसकी  शिकायत 'भ्रष्टाचार मिटाओ सेना'  के वकील से करें |
10. भारत की तरक्की के लिए ब्रिटिश राज की जीर्ण-शीर्ण संविधान को बदलकर  'उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश में कैसे बदलें किताब'  पर आधारित  नये नियम-कानून बनाकर उसे लागू कराना |
11. हर महीने कम से कम एक या दो  बहुत ही भ्रष्ट लोगों के खिलाफ मुकद्दमा कर उन्हें सजा दिलाने की कोशिश की जानी चाहिए | 
२. संगठनात्मक संरचना एवं आंतरिक प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश
निदेशक मंडल
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अध्यक्ष  
सचिव 
वित्त अधिकारी   
   प्रदेश अध्यक्ष
   प्रदेश उपाध्यक्ष
   प्रदेश सचिव
   प्रदेश वित्त अधिकारी
        जिला निदेशक
        जिला वित्त अधिकारी 
               वकील, तहसील स्तर पर  
               ब्लाक/शहर संयोजक 
               सदस्य 
‘भ्रष्टाचार मिटाओ सेना’ का स्थापना  डॉ विनय कुमार सिंह, पी. एच. डी., के द्वारा ३०-जून-२००९ में एक नान-प्राफिट एवं गैर राजनितिक संगठन के रूप में किया गया | वे इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अध्यक्ष बने | निदेशक मंडल  के सदस्यों का चयन मुख्य कार्यकारी अधिकारी  के द्वारा किया जाता है | निदेशक मंडल  का सदस्य वह व्यक्ति हो सकता है जो भ्रष्टाचार मिटाओ सेना का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो तथा जिसमें एक  उदहारण  प्रस्तुत   कर  नेतृत्व  प्रदान  करने  की क्षमता हो  और संस्था चलाने के लिए चंदा से कुछ मदद कर सकता हो | निदेशक मंडल बहुमत के आधार पर इस संगठन का नीतिगत फैसला लेता है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसे संस्था में लागू कराता है |  मुख्य  कार्यकारी अधिकारी  को वीटो का अधिकार है और वह अपने विवेकानुसार निदेशक मंडल  का कोई भी फैसला बदल सकता  है और यह सबको मान्य होगा  |  मुख्य कार्यकारी अधिकारी  तब तक नहीं हट सकता जब तक की वह स्वेच्छा  से अवकाश नहीं लेता | अवकाश लेने की स्थिति में वह दूसरा मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अध्यक्ष  मनोनीत कर पद को छोड़ेगा और यह सबको मान्य होगा | सचिव का कार्य संस्था के संचालन में अध्यक्ष  की मदद करना एवं वित्त अधिकारी का कार्य  व्यय का लेका-जोखा रखना है |
 
निदेशक मंडल एवं अध्यक्ष,   प्रतिभा एवं सेना के सदस्यता  की योग्यता के आधार पर प्रत्येक प्रदेश का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एवं वित्त अधिकारी का चयन करेंगे |  प्रदेश का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एवं वित्त अधिकारी मिलकर प्रदेश स्तर पर एक कार्यकारी निकाय का गठन करेंगे जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी के निर्देशों का पालन करने के लिए प्रदेश स्तर पर निर्णय ले सकता है |  प्रदेश का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, निदेशक मंडल तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलकर योग्यता के आधार पर प्रत्येक जिले का निदेशक नियुक्त करेंगे |  प्रदेश का अध्यक्ष  निदेशकों के माध्यम से भ्रष्टाचार मिटाओ सेना के उद्देश्यों को पूरा करेंगे |  प्रदेश का उपाध्यक्ष एवं सचिव इसमे उसका सहयोग करेंगे तथा प्रदेश का वित्त अधिकारी प्रदेश स्तर पर व्यय का लेखा-जोखा रखेगा | प्रत्येक स्तर के सचिव अपने स्तर पर संस्था से जुड़े हर एक कार्य के विवरण का रिकार्ड रखेगें |

 
जिले का निदेशक, प्रदेश के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के साथ मिलकर सेना के सदस्यता  की योग्यता के आधार पर  प्रत्येक ब्लाक/शहर के संयोजक एवं तहसील स्तर पर वकील का चयन करेंगे |  निदेशक का कार्य भ्रष्टाचार मिटाओ सेना के नीतिगत फैसलों को संचालित करने के लिए संयोजकों को दिशा-निर्देश देना है एवं प्रत्येक संयोजक  भ्रष्टाचार मिटाओ सेना के उद्देश्यों  की  प्राप्ति के लिए दिशा-निर्देश पर कार्य करेंगे |  जिला वित्त अधिकारी का कार्य जिला स्तर पर खर्च का लेखा-जोखा  रखना है |  निदेशक एवं संयोजक विचार-विमर्श कर वकील के माध्यम से मुकद्दमा करेंगे |  जिला निदेशक  एवं संयोजक मिलकर सेना के सदस्यता  की योग्यता के आधार पर सदस्य का चयन करेंगे जो भ्रष्टाचार मिटाओ आन्दोलन में भ्रष्टाचार मिटाओ सेना का सहयोग करेंगे |  जिला निदेशक जिला स्तर पर एक कार्यकारी निकाय का निर्माण कर सकता है जो की जिला स्तर पर सेना के कार्यक्रमों का सुचारू रूप से संचालन के लिए निर्णय ले सकता है| 
 
राष्ट्रीय, प्रदेश एवं जिले स्तर की समिति हर महीने मीटिंग कर प्रगति एवं बजट  के बारे में विचार-विमर्श कर सेना के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए दिशा-निर्देश पारित कर सकते हैं | हर साल के अंत में एक मीटिंग के माध्यम से हर स्तर पर व्यय के लेखा-जोखा का जांच कर उसे पारित कराना और नये साल के लिए बजट का प्रावधान करना आवश्यक है  | 
सेना की उपरोक्त कार्य  प्रणाली के अलावा कुछ और सामान्य कार्य नीचे  दिये हुए हैं :
1. इस संस्था का सदस्य कोई भी व्यक्ति, चाहे वह सरकरी नौकर, आम आदमी या राजनितिक या किसी अन्य संस्था से भी ताल्लुक रखता हो, बन सकता है बशर्ते की वह सेना के लिए बनाये गए सदस्यता की योग्यता के काबिल हो | 
2. सभी सदस्यों का बस एक ही लक्ष्य होना चाहिए -  हर हाल में सेना के उद्देश्यों की पूर्ति | 
3. यदि कोई सदस्य ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है जो सेना के उद्देश्यों में बाधक हो तो उसकी सदस्यता छीन ली जायेगी | 
4. संयोजक और सदस्य अपने क्षेत्र के हर एक लोगों तक पहुंचकर  सेना द्वारा किये जा रहे  कार्यों से अवगत  करायेंगे  एवं भ्रष्टाचार से सम्बंधित हर समस्या का समाधान सेना के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत करेंगे  |   
5. संयोजक और सदस्य हफ्ते में कुछ समय निकालकर अपने क्षेत्र के सामूहिक स्थान पर सेना के बैनर तले बैठ कर आम जनता द्वारा किये गए शिकायतों की प्रगति के बारे में जानकारी देंगे और जनता की समस्यों से भी रु-ब-रु होंगे  | 
6. सेना अपने इमानदार एवं समर्पित सदस्यों को निर्दल के रूप में चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगी ताकि वे आम-जन की इच्छा का प्रतिनिधित्व एवं सेना की उद्देश्यों की प्राप्ति के साथ राजनिति से गन्दगी को साफ़ कर सकें | 
7. सेना 'कोई लाभ न कोई हानि' के तर्ज पर व्यवसायिक संस्थान भी चलाएगी जिसमें प्राप्त लाभ को जन-सेवा में पूरा का पूरा खर्च करेगी | इन संस्थाओं में काम देने के लिए  सेना अपने समर्पित एवं कर्मठ सदस्यों को तरजीह देगी | 
8. सेना अपने सदस्यों को स्वावलंबी बनाने  के लिए अपना उद्यम खोलने के लिए मदद एवं प्रोत्साहन देगी जिससे की अन्य बेरोज़गार  नव-युवकों को रोज़गार मुहैय्या हो सके | 
३. सेना की सदस्यता के लिए योग्यता
सेना चाहती है की इसके प्रत्येक सदस्य चमकें एवं उन्हें जिंदगी में एक मुकाम हासिल हो लेकिन इसके लिए हमारे सदस्यों का चरित्र दूसरों से कुछ हटकर हो |  एक सदस्य दूसरों से अलग निम्न गुण सम्पन्न होने पर हो सकता है : 

· राज्य की जनता के लिए पहले सोचे और अपने लिए उसके बाद 
· बहुत ही इमानदार हो 
· देने में विश्वास रखे, लेने में नहीं 
· हमेशा राज्य की जनता के कल्याण के लिए काम करे और उन्हें वाजिब सम्मान दे 
· किसी भी भ्रष्ट कार्य में लिप्त न होकर दूसरों के लिए एक उदहारण बने 
· यदि सरकारी नौकरी में है तो सिर्फ दिए गए वेतन पर निर्वाह करे और गलत तरीके से पैसा कमाने का न सोचे 
· जनता का काम करने के बदले किसी और चीज की आशा न रख कर एक उदहारण प्रस्तुत करे 
· किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त न करे 
४. कर का प्रावधान
 
सेना की गतिविधियों को चलाने के लिए दान से एकत्र राजस्व या सेना के व्यवसायिक   संस्था से प्राप्त लाभ कर योग्य नहीं है और इसकी बैलेंस शीट को अनुरोध पर किसी भी सरकारी अधिकारी को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है |

सेना का यह  नियम कानून  बहुमत से निदेशक मंडल के द्वारा पारित किया गया है और इसे लागू करने के लिए सेना के अध्यक्ष द्वारा नीचे हस्ताक्षरित है | 
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डॉ विनय कुमार सिंह, पी. एच. डी.
अध्यक्ष, भ्रष्टाचार मिटाओ सेना
भारत के विधि निर्माताओं के लिए एक खुला पत्र
दिनक: १-नवम्बर-२००९
मैंने हाल ही में झारखंड में घटित हुए एक दूसरे   बहुत ही बड़े घोटाले के बारे में पढ़ा जिसमे मुख्य-मंत्री, अन्य मंत्रियों,  जन-प्रतिनिधियों, सरकारी नौकरों और माननीयों ने मिलकर झारखंड को पूरी तरह से लूट लिया और इसे नंगा कर छोड़ दिया |  इसकी वजह से विदेशों में रह रहे हम भारतीयों को एक बहुत बड़ा सदमा लगा और हमारे लोगों के इस कुकृत्य से बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ी | इससे हम लोगों की भावनाओं पर बहुत ही बड़ी चोट लगी है | अब समय आ गया है की आप लोग भ्रष्टाचार रोकने के लिए ऐसा नियम-कानून बनायें जिससे की  हर एक भ्रष्टाचारी को सजा मिल सके और भ्रष्ट कार्य करने में डर पैदा हो सके, ताकि हम अपनी आने वाली नयी  पीढ़ी को एक  बेहतर   भारत  सौंप सकें |  आप यह समझने की कोशिश क्यों नहीं करते की भ्रष्टाचार ही प्रत्येक अपराध की जननी है और यह नियम-कानून, न्याय एवं विकाश को पंगु बना रही है तथा हमारे जीवन के हर एक पहलू को प्रभावित कर रही है? हमें संविधान में परिवर्तन कर एक ऐसे कानून के निर्माण  की जरूरत  है जिससे की भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को जल्द से जल्द सजा मिल जाया करे  और इससे कोई भ्रष्टाचारी बच न सके | जब तक हम भ्रष्टाचारियों में डर पैदा नहीं सकते तब तक भारत का विकाश संभव नहीं है |  आज भ्रष्ट  काम करने में किसी को डर नहीं लगता क्योंकि  सबको मालूम है की उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और हम यह अच्छी तरह से जानते हैं की झारखण्ड में घटित इस घोटाले में भी किसी को कोई सजा नहीं मिलेगी और कुछ ही दिनों में सारे घोटाले-बाज़ सर उठाकर इज्जत के साथ सामान्य जीवन ब्यतीत करने लगेंगे | यदि एक भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे प्रभावशाली सरकारी नौकर, जन-प्रतिनिधि या राजनीतिज्ञ को फाँसी दे दी जाती तो हमें कुछ प्रकाश दिखाई देता और हम एक नए भारत के साथ हम अपनी आने वाली नयी पीढ़ियों के लिए एक सुनहरे भविष्य का आशा कर सकते | 
यदि आप हमारी उपरोक्त बातों पर ध्यान देते हुए अपने देश के हित में भारत से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कुछ करते हैं तो हम आपके इस कदम का सराहना करेंगे | 
शाबाश नितीश कुमार, मुख्य-मंत्री, बिहार
दिनांक: २६-जनवरी-२०१०
मैं आज एक अखबार में बिहार के मुख्य-मंत्री नितीश कुमार के द्वारा भ्रष्टाचार जैसी कैंसर रूपी भयानक बीमारी को रोकने के लिए बिहार  राज्य में किये जा रहे कार्रवाई के बारे में पढ़ा |  मेरे लिए यह एक महान समाचार है |  नितीश कुमार के द्वारा बिहार की आम जनता की भलाई के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ  किये जा रहे कार्यों के लिए भ्रष्टाचार मिटाओ सेना उनका तहे दिल से बड़ाई करती है |  यह किसी राजनितिज्ञ एवं एक मंत्री के द्वारा उठाया गया अभूतपूर्व कदम एवं एक असाधारण प्रयास है और मेरा यह एक व्यक्तिगत राय  है की हम सभी  भारतवासियों  को  उन्हें साधुवाद देना चाहिए |  आज मैं  शब्दों  में यह व्यक्त  नहीं कर पा रहा हूँ की इस समाचार को पढ़कर मैं कितना खुश हूँ, क्योंकि इस समाचार के पढ़ने के बाद मेरे दिल में एक धारणा बनी है की अभी भी एक राजनितिज्ञ है जो की देश की सबसे बड़ी व आम जनता के उत्थान में बाधक वास्तविक समस्या, भ्रष्टाचार, को मिटाने के लिए केवल बात ही नहीं करता बल्कि वह कुछ ऐसा कदम भी उठा रहा है जिससे की इस कैंसर रूपी बीमारी से छुटकारा पाया जा सके |  भ्रष्टाचार मिटाओ सेना भारत की प्रत्येक आम जनता से इसी तरह की मदद चाहती है और सेना आपको इसके बदले में एक बेहतर भविष्य देने का वादा करती है |  
हमें यह नहीं मालूम की नितीश भ्रष्टाचार मिटाने के लिए जिस बिल पर काम कर रहें हैं वह बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने में सक्षम होगा की नहीं, या जनता को इस समस्या से अतिशीघ्र निजात दिला पायेगा की नहीं, या बिहार के धन का लूट-पाट करने वाले सभी भ्रष्टाचारियों को सजा दिला पायेगा की नहीं,   लेकिन मैं  शर्त के साथ इतना जरूर कह सकता हूँ की नितीश का यह प्रयास बिहार के  इतिहास   में मील का एक पत्थर साबित होगा |  यह एक अच्छी शुरुआत है और आने वाले दिनों में यह जरूर प्रभावी होगा |  यदि हम इस बिल/कानून  के माध्यम से  हर एक महीने में कम से कम एक या दो अति भ्रष्ट लोक-सेवकों ( जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान, मंत्री इत्यादि), या उन भ्रष्ट सरकारी नौकरों, जो बिना रिश्वत लिए कोई काम नहीं करते, को सजा दिलाने में कामयाब होते हैं तो आने वाले दिनों में हमें भ्रष्टाचार के सफाए में अवश्य सफलता मिलेगी |  नितीश के द्वारा लाया  जा रहा कानून भ्रष्ट सरकारी नौकरों व रिश्वतखोरों में डर भरने के लिए एक अच्छा उपकरण सिद्ध होगा और उन्हें बिहार की आम जनता को  लूटने से रोकने में मदद  करेगा |  हम सभी लोगों को नितीश को बधाई देनी चाहिए और उनके इस कार्य के लिए सराहना करनी चाहिए |  हमारी भगवान से यही प्रार्थना है की वह हम लोगों को सद्बुद्धि दे की हम नितीश जैसे लोगों को जीताकर विधानसभा पहुंचाए और उनके इस नेक कदम को आगे बढ़ाने  के लिए हम उन्हें बिहार की अगली ५ साल की सेवा के लिए  एक और मौका दें |  यह मौका उनके द्वारा किये जा रहे अच्छे कार्यों को  आगे बढ़ाने एवं हमारी नयी पीढ़ी को एक समृद्धि बिहार  देने में मदद करेगा | 
 
हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास........
अमर सिंह, राज्य सभा सदस्य,  के नाम एक चिट्ठी
दिनांक: १५-फ़रवरी-२०१०
हमने समाचार पत्र में कहीं पढ़ा की आप गाँव वालों को अंग्रेजी और सूचना प्रौद्योगिकी  की  शिक्षा मुफ्त में देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में  कोचिंग संस्थान खोलने जा रहे हैं |  यह मैं पहली बार सुना की आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं | यह एक अच्छी शुरुआत है और वास्तव  में मैं आपके इस प्रयास के लिए सराहना करता हूँ |  मेरी संस्था सच्चिदा नन्द सिंह वेलफेयर एंड एडुकेशनल सोसाईटी का भी एक उद्देश्य यही है और आपके द्वारा इस कार्य को अपने कन्धों पर लेने के लिए यह संस्था आपकी आभारी है |  यह एक बहुत ही सराहनीय कदम है और इसकी सफलता के लिए इस संस्था के तरफ से आपको ढेर सारी शुभ कामनाएं |  आप इस संस्था के द्वारा  किये जा रहे इस तरह के अनेकों कार्यों पर ज्यादा जानकारी के लिए वेब साईट:  को देख सकते हैं |   कृपया आप इस कार्यक्रम का विस्तार आज़मगढ़, बलिया, गाजीपुर इत्यादि जिलों के अन्य गावों में करें |  मैंने यह भी सुना है की ऐसे कार्यक्रमों का उदघाटन आप बिग बी के हाथों  कराना चाहते हैं लेकिन मेरी राय यह है की इसका उदघाटन बिग बी जैसे बड़े शाट से कराने की कोई जरूरत नहीं है, अन्यथा यह प्रचार का एक हथकंडा भर बनकर रह जायेगा और इससे किसी का भला नहीं होगा |  इस समय आपको ज्यादा जरूरत आम जनता के समर्थन की है, जैसा की समाजवादी पार्टी को हासिल है, न की अमिताभ बच्चन की |  अमिताभ बच्चन का समर्थन आपको नैतिक प्रोत्साहन दे सकता लेकिन आम जनता का समर्थन नहीं दिला सकता | मैं आपकी सराहना करूंगा यदि आप ऐसे कार्यक्रमों का उद्घाटन अपने गाँव के किसी गरीब, इमानदार या दलित व्यक्ति से करायें |  यह आम जनता का समर्थन पाने के लिए एक प्रभावी कदम होगा और इससे जनता में यह सन्देश भी जाएगा की आम जनता अमीर  एवं  प्रसिद्धि पाए व्यक्ति से ज्यादा ताकतवर है |  मैंने भी अपने किताब, 'उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश में कैसे बदलें' का उदघाटन अपने गाँव के एक गरीब से भी गरीब व्यक्ति से कराया है, न की किसी बिग शाट से | ऐसा मैं इसलिए किया क्योंकि मेरा  दृढ़ता पूर्वक यह  मानना है बड़े लोग उस स्थान पर आम जनता की वजह से हैं, लेकिन इसका उल्टा सच नहीं है |  मेरा आपको यह सुझाव  है की आप यह सुविधा उन बच्चों तक ज्यादा पहुंचाए जो दलित और गरीब वर्ग के परिवारों से आते हैं और जो एक अच्छी शिक्षा का भार वहन नहीं कर सकते | 
 

मेरी भारत यात्रा - एक रिपोर्ट
दिनांक: ३०-जून-२०१०
उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार मिटाने के ऊपर काम शुरू करने के लिए मैं हाल ही में भारत की यात्रा पर था | इस यात्रा  के दौरान भ्रष्टाचार निवारण  के लिए मैंने सतही धरातल पर कुछ कार्यों  का शुभारम्भ  किया और इसके ऊपर बहुत सारे आंकड़े भी एकत्रित किया | इस यात्रा के दौरान एकत्र किये हुए आंकड़ों के आधार पर  जब मैं उत्तर प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार के ऊपर रिपोर्ट तैयार करने लगा तो हमने पाया की जिन भी तथ्यों का उल्लेख इस पुस्तक के अध्याय-५ (http://vinay1340.wordpress.com/corruption-by-dr-vinaya-k-singh/) में किया गया है, उसमे और मेरे नए रिपोर्ट में कोई अंतर नहीं है, और इसमें कुछ जोड़ने की भी जरूरत नहीं है |   भ्रष्ट-तंत्र को बदलने या  भ्रष्टाचारियों  के खिलाफ कोई कदम उठाने के लिए कहीं भी कुछ भी नहीं हो रहा है | हमने प्राधिकारी वर्ग से ढेर सारी शिकायतें भी उनके नाक के नीचे हो रहे भ्रष्टाचार  के खिलाफ की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ | भ्रष्ट-तंत्र इतना मजबूत है की उनके खिलाफ कुछ करना लगभग नामुमकिन है |  हर कोई यह जानता है की लगभग सभी सरकारी नौकर जनता का कोई भी काम करने तथा संवैधानिक दायित्वों  के पालन के लिए खुले तौर पर रिश्वत ले रहे हैं और उनके खिलाफ कोई सबूत प्रस्तुत करने लिए ऐसा कोई रास्ता नहीं मिलता जिससे की उन्हें कानून के दायरे में लाकर सजा दिलायी जा सके |  रिश्वतखोर इतने चतुर हैं की अपने खिलाफ कागज पर कुछ भी नहीं छोडते | अब ग्राम-प्रधान का पद भी लूट-खसोट के लिए  इतना आकर्षित हो गया है की मैंने जितने भी उन भावी उमीदवारों से बात की वे सभी अपनी जीत सुनिश्चित  करने के लिए लगभग १०-२० लाख रुपये खर्च करने के लिए तैयार बैठे हैं |  वे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं सरकार विकाश के नाम पर लूटने के लिए बहूत सारे मौके  देगी ताकि लूट के पैसे को नीचे से ऊपर तक बाँट कर बिना किसी बाधा के एक विलासितापूर्ण जिंदगी जिया जा सके |  
मैंने उत्तर प्रदेश के लोक-सेवकों ( जिलाधिकारी,  पुलिस कप्तान, मंत्री, संसद सदस्य, विधायक, नेता इत्यादि) में भी  भ्रष्टाचार   एवं भ्रष्ट-तंत्र के खिलाफ काम करने के लिए कोई जोश-खरोश, प्रेरणा या उनके अन्दर आग  नहीं देखा, और वे इसे सरकारी काम-काज का हिस्सा मान चुके हैं | बहुत  सारे अधिकारियों ने उनसे मेरी मुलाकात के दौरान बताया की  रिश्वत लेना या देना कोई बुरी बात नहीं है और इससे किसी को सहूलियत मिल रही है हो आप भ्रष्टाचार मिटाओ सेना के लोग इसमें उंगली क्यों कर रहे हो? इस कहानी का दुखद पहलू यह है की भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे इन सरकारी नौकरों के खिलाफ कुछ भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस अपराध में जिले से लेकर राज्य स्तर तक के बहुत सारे रसूख वाले  लोक-सेवक शामिल हैं |  मैं सरकार से ऐसे लोक-सेवकों की नियुक्ति का उम्मीद करता हूँ  जो वास्तव में ईमानदार, जबाबदेह एवं अपने दायित्वों के प्रति समर्पित हों, और इसके साथ ही कम-से-कम आम जनता की निम्न दुखड़ों पर तत्परता से काम करें | 
1. आम जनता को कोई भी ऐसा सरकारी कार्य कराने के लिए सरकारी नौकरों को कुछ भी न देना पड़े, जिसके लिए वे  कानूनी तौर पर हकदार या किसी सरकारी योजना का पात्र /लाभार्थी हैं |  
2. आम जनता की किसी भी निवेदन या शिकायत का निपटारा एक समय सीमा  के अन्दर कर दिया जाय और उसे बिना मतलब का सरकारी कार्यालयों का चक्कर न लगाने दिया जाय | 
प्रधानाध्यापकों एवं प्रधानाचार्यों  के नाम खुली चिट्ठी
 
दिनांक: १-जुलाई-२०१०
सेवा में - प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य जी,
 
आज हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है | अधिकांश सरकारी नौकर (गाँव, ब्लाक, तहसील या जिला स्तर के अधिकारी) या निर्वाचित जन-सेवक (मंत्री, विधायक,सांसद, ब्लाक प्रमुख या ग्राम प्रधान) भ्रष्ट तरीके से पैसा कमाने के चक्कर में पड़े हुए हैं एवं सेवा भावना और सरकार के प्रति जिम्मेदारी से दूर हो रहे हैं | सरकारी सेवा का प्रत्येक क्षेत्र जैसे विकाश, गरीबों को मिलने वाली सरकारी सहायता, जनता के सरकारी कार्य, अपराध, न्याय, नियम एवं कानून इत्यादि भ्रष्टाचार के वजह से बाधित हैं और पैसे एवं पहुँच वाले तक ही ये सब सरकारी सेवाएं सिमित होती  जा रही  हैं | अतः इस परिस्थिति में हमारा कर्त्तव्य बनता है की हम इमानदार, चरित्रवान एवं प्रदेश के प्रति वफादार नागरिक पैदा करें और वो आप बच्चों को एक अच्छी एवं नैतिकता-पूर्ण शिक्षा देकर कर सकते हैं | आपसे निवेदन है की प्रतिदिन प्रार्थना के बाद बच्चों को निम्न सपथ दिलाएं ताकि हमारे बच्चे अच्छा एवं चरित्रवान नागरिक बनकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सकें | 
 
सपथ
 
मैं यह सपथ लेता हूँ की पढ़-लिखकर अपने माता-पिता के साथ गाँव का नाम रोशन करूंगा एवं यदि सरकारी नौकरी में गया तो बिना गलत तरीके से पैसा कमाए अपने कर्तव्य का सेवा भावना से निर्वाह करूंगा और एक भ्रष्ट-मुक्त राज्य बनाने में अपना भरसक योगदान दूंगा |
बाबा रामदेव को मेरे कुछ सुझाव
दिनांक: १-अगस्त-२०१०
सेवा में - बाबा रामदेव,
आप भ्रष्टाचार निवारण के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य कर रहे हैं और इसके लिए भारत आपको सदैव याद रखेगा | आपका वक्तव्य मैं टेलीविजन पर सुना जिसमें आपने भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पांच सौ और एक हज़ार रुपये के नोटों को रद्द करने तथा स्विश बैंक से भारतियों का कला धन वापसी का सुझाव देने का वर्णन किया था | मेरा मानना है की काले धन के वापसी के बाद हम देश के विकाश के लिए उन्ही भ्रष्ट तत्वों का उपयोग करेंगे और फिर लूट-खसोट में यह धन अन्यत्र हस्तांतरित हो जायेगा | अतः हम जब तक भ्रष्ट तत्वों पर लगाम लगाने की पहल नहीं करते तब तक गरीबों के लिए कोई भी सरकारी प्रोग्राम सफल नहीं होगा | 
 
अभी नितांत आवश्यकता भ्रष्ट तत्वों में डर भरने का है और यह तब तक नहीं होगा जब तक इनके खिलाफ त्वरित कार्यवाही नहीं होती | इसके साथ ही इनकी तथा इनके परिवार की सारी सम्पति जब्त कर इन्हें जेल न भेजा जाता | यदि ऐसा कानून बन जाय की सरकारी पैसा को लूटने वालों एवं घूसखोरों के हाथ पैर काट दिए जायँ तो  यह ज्यादा प्रभावी सिद्ध होगा | इसके साथ ही यह उच्च पदेन सरकारी नौकर जैसे नेता, मंत्री, सचिव, पुलिस महानिरीक्षक या ब्लाक और गाँव स्तर का कर्मचारी, सब पर एक सामान लागू हो| यदि भ्रष्टाचार के जो मामले सुखराम, लालू, मुलायम, मायावती, मधु कोड़ा, जय ललिता इत्यादि के खिलाफ वर्षों से लंबित है, उसमे त्वरित कार्यवाही हुई होती और दोषियों को सजा मिल गया होता तो आज भ्रष्टाचार में लिप्त दूसरे लोगों में अच्छा सन्देश गया होता और उनमें डर पैदा होता, लेकिन आज ऐसा नहीं है | आशा है की आप हमारे सुझावों पर अवश्य  ध्यान देंगे | 
उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक को खुली चिट्ठी
दिनांक: १-सितम्बर-२०१० 
मैं मार्च-२०१० में भ्रष्टाचार मिटाओ सेना  की उत्तर प्रदेश की बलिया टीम की मदद एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने के लिए अपने इस पैतृक जिले का दौरा किया | वहाँ पहुँचने पर मेरे टीम के सदस्यों ने बताया की मेरे द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की वज़ह से बहुत सारे असामाजिक तत्व मेरे खिलाफ हैं और मुझे जितना दिन ठहराना है उतने दिन के लिए सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था कर लेनी चाहिए | इस सूचना के बाद मैं बलिया के पुलिस कप्तान के कार्यालय गया और उस समय के बलिया के पुलिस कप्तान, शेखर,  से मिलकर उन्हें सारे तथ्यों से अवगत कराया तथा उन्हें बताया की मैं भारत देश के नियम-कानून का अक्षरशः पालन करता हूँ और उनसे लिखित  में अनुरोध भी किया की मेरे लिए  सुरक्षा कवच मुहैय्या करा दें | लेकिन मेरे आवेदन पत्र पर गौर नहीं किया गया और सुरक्षा कवच मुहैय्या करने के वजाय पुलिस कप्तान ने मुझसे कहा की आप समनांतर सरकार चलाने में लिप्त मत  होवें  वरना आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है |  उन्होंने मुझे यह भी सुझाव दिया की यहाँ पर बहुत सारी सरकारी संस्थाएं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए है तो आप इसके लिए क्यों जहमत उठा रहे हैं? मुझे नहीं मालूम की पुलिस कप्तान भ्रष्टाचार में लिप्त हैं की नहीं लेकिन उनकी यह कृति वास्तव में मेरे द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ छेड़े हुए जंग तथा उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए किये जा रहे सामाजिक कार्य को  हतोत्साहित  करने वाला था और इसके साथ ही यह मेरे २० साल के कैरियर का प्रथम भयानक अनुभव था |  चूँकि मेरा  जीवन खतरे में था इसलिए मैंने अपने लिए निजी तौर पर सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था  किया और भ्रष्ट तत्वों के खिलाफ लड़ा |  अगर आप इस घटना के बारे में पूछताछ कर पुलिस कप्तान के गैर जिम्मेदाराना हरकत के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं तो आपके इस कदम का मैं सराहन करूंगा |
बलिया में विभिन्न सार्वजनिक बैठकों एवं जन-संपर्क कार्यक्रमों के मार्फत मुझे पता चला की आपके पुलिस विभाग के कर्मचारी किसी भी तरह का शिकायत लिखने या अनापत्ति पत्र बनाने के लिए भारी मात्रा में घूस  के माध्यम से पैसा एकत्रित  करते हैं और इसे ऊपर से नीचे  तक बाँटते हैं ताकि उनपर कोई आंच न आये | उदहारण के तौर पर पासपोर्ट के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र बनवाना हो, एफ. आई. आर. लिखवाना हो, किसी भी तरह का अनुज्ञा पत्र लेना हो या किसी भी छोटे से छोटे शिकायत पर कार्य करवाना हो, बिना घूस दिए आपके पुलिस अधिकारी जागते नहीं | यह आपके ही नहीं, बल्कि  बाकि सारे सरकारी कार्यालयों में भी होता है | इसके लिए बहुत सारे सबूत मैं प्रस्तुत कर सकता हूँ और इस प्रथा को रोकने ने के लिए मैंने बहुत सारे पत्र सम्बंधित लोक-सेवकों को दिए लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं हुई | आप वेश बदलकर किसी कार्यालय में जाईये और बिना अपना परिचय दिए कोई काम कराने की कोशिस कीजिये, आप को आटे-दाल का  भाव मालूम हो जायेगा |  जिस दिन किसी आम जनता की शिकायतों पर बिना घूस लिए समयावधि में कार्य होने लगेगा उसदिन से मेरा उत्तर प्रदेश के लिए देखा हुआ सपना साकार होने लगेगा |  हमने कई बार बलिया के विभिन्न जिलाधिकारियों  एवं पुलिस कप्तानों को पत्र के माध्यम से अनुरोध भी किया की आप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को सीधा सन्देश भेजें की जनता के किसी भी वैध कार्य का निस्तारण करने के लिए घूस न मांगे नहीं तो कड़ी कार्यवाही की जायेगी, लेकिन मैंने इस दिशा में कोई उन्नति अभी तक नहीं देखा |  इसके अलावा मेरे टीम के बहुत सारे सदस्यों ने मुझे बताया की वे जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान, उप-जिलाधिकारी, विकाश अधिकारी, बैंक प्रबंधक, जन-प्रतिनिधि और दूसरे प्रभावशाली व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त होने की शिकायत करने से डरते हैं, क्यों की वे झूठे  व बनावटी के मुकदमों में फंसाकर जेल भेजे जा सकते हैं, जैसा  की बलिया में कई बार हो चुका है |  इमानदार लोक-सेवक चिराग लेकर ढुंढने  से भी नहीं मिलते जो की अपने को जनता का नौकर समझ सकें और संवैधानिक दायित्वों का इमानदारी से निर्वाह कर सकें | अतः प्रजा-तन्त्र चरमरा रही है | लोगों ने यह भी बताया की उत्तर प्रदेश में प्रजा-तन्त्र दूसरे विकशित  देशों की तरह नहीं है जहाँ आम जनता का स्थान लोक-सेवकों (मंत्री, जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान, कैबिनेट सचिव, जन-प्रतिनिधि या अन्य सरकारी वेतन पर कार्य करने वालों)  से ऊपर होता है और इस तरह से उत्तर प्रदेश की आम जनता लोक-सेवकों की निगरानी और उनके कार्रवाई पर  नजर रखने में सक्षम नहीं  है | 
यदि आप अपने अधीनस्थ सभी पुलिस कर्मचारियों को एक परिपत्र  भेज कर  विदित   करें  की  वे किसी भी सरकारी कार्य के लिए किसी भी प्रकार का घूस नहीं लें और साथ ही सरकारी कार्य के लिए बनाई गयी आचार संहिता का पालन करें अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, तो यह उत्तर प्रदेश की आम जनता के वास्ते आपके द्वारा लिया गया सराहनीय कदम होगा |  इससे निश्चित तौर पर भ्रष्ट अधिकारियों पर प्रभाव पड़ेगा और हमारे लोगों के जीवन यापन में भी सुधार आएगा | मेरी टीम उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने पर काम कर रही है, लेकिन वे तब तक सहज महसूस नहीं कर सकते जब तक की उन्हें संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग कर सकने वाले अधिकारियों के खिलाफ संरक्षण प्रदान नहीं किया जाता | अगर आप उत्तर प्रदेश के राज्य के सभी पुलिस कप्तानों  को यह हिदायत दें की यदि भ्रष्टाचार मिटाओ सेना का कोई सदस्य अपनी सुरक्षा के लिये  उनको आवेदन देता है तो वे उनकी मदद करें, तो मैं आप का बहुत ही आभारी होऊंगा |  मैं आपसे   जल्दी ही सुनने के लिए उत्सुक हूँ | 
भ्रष्टाचार मिटाओ सेना के सदस्यों को खुली चिट्ठी
१-अक्टूबर-२०११ 
हमारे कई सदस्यों ने उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्तर पर होने वाले चुनावों में लड़ने की अनुमति एवं उसमें अन्य प्रकार की मदद के  लिए भ्रष्टाचार मिटाओ सेना की कार्यकारिणी समिति को संपर्क किया | कार्यकारिणी समिति को दृढ़-पूर्ण अनुभव है की उत्तर प्रदेश में दोषपूर्ण जन-तन्त्र होने की वजह से अधिकतर उम्मीदवार रुतबा एवं पैसा बनाने की लिए चुनाव लड़ते हैं और इसे जीतने के लिये किसी भी हद तक पैसा खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं | उत्तर प्रदेश में चुनाव बाहुबल, धनबल, देशी दारू,  विदेशी शराब, धर्म, जाती-पांति व सम्प्रदाय के आधार पर लड़ा जाता है और समिति  पूर्ण रूप से यह मानती है की सभी उम्मीदवार इस सोच के साथ मैदान में आते हैं की चुनाव जीतने के बाद उन्हें कई स्तरों पर बहुत सारे अवसर लूट-खसोट कर पैसे अर्जित करने के साथ रुतबा कायम करने के लिए मिलेंगे | उत्तर प्रदेश में लागू प्रजा-तंत्र विजेताओं को एक तरह से लूट-खसोट करने का लाइसेंस दे देता है और वे बिना किसी डर एवं रोक-टोक के जनता का पैसा लूटने में मसगूल हो जाते हैं | जन-प्रतिनिधि चुने जाने के बाद वे इसी फ़िराक में लगे रहते हैं की चुनाव में खर्च किये हुए पैसे कैसे निकाला जाय और इसके लिए हर तरह के भ्रष्ट कार्यों को बढ़ावा देते हैं | वहां पहुंचकर वे यह भूल जाते हैं की वे आम जनता के नौकर हैं तथा अपने आप को आम जनता के ऊपर समझने लगते हैं और उत्तर प्रदेश की प्रजा-तंत्र कुछ नहीं कर पाती है, अन्यथा कौन बेवकूफ इतना पैसा खर्च कर जनता का नौकर बनना चाहेगा |  जब तक भ्रष्टाचार को सरकारी तंत्र से पूरी तरह से मिटा दिया नहीं जाता तब तक समिति की यह सोच  है की उत्तर प्रदेश में किसी भी चुनाव में अपने उम्मीदवार के लिए  पैसे  के साथ समर्थन करने के लिए उपर्युक्त वातावरण नहीं है | हाँ इतना जरूर है की समिति अपने सदस्यों को चुनाव में नैतिक समर्थन दे सकती है |  हम चाहते हैं की हमारे सदस्य पहले भ्रष्टाचार मिटाने  के लिए कोई ठोस काम करें जिससे जनता में हमारी पैठ के साथ हम पर  यकीन हो ताकि वे बिना पैसे खर्च किये चुनावों  में हमारा समर्थन करें |  यह हमारे लिए सही समय नहीं है और चुनाव में कूदने के पहले  हम अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं |  लेकिन समिति किसी भी ऐसे लोगों को संस्तुति के साथ अपना पूरा नैतिक समर्थन देगी जो अपने बल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं  और विजयी होने के बाद भ्रष्टाचार मिटाओ सेना की उद्देश्यों के लिए काम के साथ इमानदारी-पूर्वक राज्य की सेवा करें |    
भ्रष्टाचार मिटाओ सेना को विकशित करने एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ आन्दोलन को हम  चुनावी  एजेंडे  को  ध्यान में रखकर नहीं कर रहे हैं |   हमारा  मूल उद्देश्य यह है की हम  लोगों तक पहुंचे और उनके किसी भी काम में भ्रष्टाचार के वजह से बाधा आ रही हो तो बिना किसी आश के उनकी पूरी मदद करें |  हमें उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले के हर एक ब्लाकों में टीम बनाकर एक संयोजक की नियुक्ति करनी है जो लोगों के लिए धरातल पर कुछ कर सके | यदि हम भ्रष्टाचार मिटाओ सेना के उद्देश्यों पर काम करते हैं तो लोग हमें अवश्य जानेंगे और बाद में यदि हम चुनाव लड़ते हैं वो हमारे लोगों को प्यार से वोट देना पसंद करेंगे | अमेरिका की टीम भ्रष्टाचार मिटाओ सेना के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए भारत की टीम का पैसे की मदद के साथ इसकी योजनाओं पर कार्यान्वयन के लिए  मार्गदर्शन भी करेगी | भ्रष्टाचार मिटाने की दिशा में हमारे कार्यकर्त्ता शुरू-शुरू में सूचना के अधिकार के तहत प्रत्येक लोक-सेवक की बैंक खातों की निगरानी, स्कूलों में जाकर बच्चों को एक इमानदार नागरिक बनने का सपथ दिलाना, सरकारी विभागों में जाकर लोक-सेवकों से जनता के किसी भी कार्य के लिए घूस न लेने एवं आचार सहिंता के पालन के लिए सपथ दिलाना, बाद में यदि लोक-सेवक अपनी प्रवृति न बदलें  तो उनके खिलाफ कानून कार्यवाही या मुकद्दमा, इत्यादि कार्य कर सकते हैं | 
हम लोग उपर्युक्त कार्यों के लिए शनैः-शनैः जरूर पहचाने जायेंगे | हम चाहते हैं की हमारे टीम के सदस्यों को नाम एवं प्रसिद्धि मिले और वे आगे चलकर एक पब्लिक फिगर बनें | बहुजन समाज पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एवं भारतीय जनता पार्टी को पहचान पाने के लिए २५ वर्षों से अधिक का समय लगा है और स्थानीय पार्टियाँ जैसे समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल इत्यादि का जन्म इन पहचान वाली पार्टियों से हुआ  है अतः इसलिए ये भी थोड़ी-बहुत स्थानीय स्तर पर जानी जाती हैं, तो हम ३ वर्षों में ही कैसे प्रतिष्ठित हो सकते हैं? हमे भी थोडा समय लगेगा और इसके लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा |  हमें नहीं मालूम की हमारे जीवित रहते उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट व्यवस्था को बदला जा सकेगा लेकिन मेरा अटूट विश्वास है की हमारे अधूरे कार्यों को पूरा करने में हमारी नयी पीढ़ी अवश्य कामयाब होगी |  हमें धैर्य रखने की जरूरत है | हम चाहते हैं की भ्रष्टाचार मिटाओ सेना के प्रत्येक सदस्य चमकें एवं उन्हें जिंदगी में एक मुकाम हासिल हो लेकिन इसके लिए हम चाहते हैं की हमारे सदस्यों का चरित्र दूसरों से कुछ हटकर हो |  एक सदस्य दूसरों से अलग निम्न गुण सम्पन्न होने पर हो सकता है :
· राज्य की जनता के लिए पहले सोचे और अपने लिए उसके बाद 
· बहुत ही इमानदार हो 
· देने में विश्वास रखे, लेने में नहीं 
· हमेशा राज्य की जनता के कल्याण के लिए काम करे और उन्हें वाजिब सम्मान दे 
· किसी भी भ्रष्ट कार्य में लिप्त न होकर दूसरों के लिए एक उदहारण बने 
· यदि सरकारी नौकरी में है तो सिर्फ दिए गए वेतन पर निर्वाह करे और गलत तरीके से पैसा कमाने का न सोचे 
· जनता का काम करने के बदले किसी और चीज की आशा न रखे 
· किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त न करे 
मैं आपको अफ़सोस के साथ यह सूचित करता हूँ की समिति इस समय आपको चुनाव में पैसे से मदद नहीं कर सकती लेकिन नैतिक रूप से हमारे सदस्य आपको सहयोग एवं अपना पूरा समर्थन देंगे | समिति के तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं | 
 
उत्तर प्रदेश में प्रजा-तंत्र की सच्चाई
दिनांक: १५-अक्टूबर-२०१०
मेरी टीम ने हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में सम्पन्न हुए एम. एल. सी.  के चुनाव के ऊपर आंकड़ा एकत्रित किया था | यह आंकड़ा आपको यह कहानी बयाँ करेगी की हमारे प्रत्याशी किस तरह के लोकतान्त्रिक तरीके से चुनाव में  जीत   हासिल  किये थे |  आंकड़े यह बताते हैं चुनाव जीतने वाले  अधिकांश  विजेताओं  ने   करीब ३५००० रुपये से ५०००० रूपये देकर प्रत्येक  मतदाता को वोट देने के लिए खरीदे  थे | इस चुनाव में वोट डालने वाले मतदाता विभिन्न पंचायतों एवं राज्य तथा राष्ट्रीय असेंबली के लिए चुने गए सदस्य जैसे ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, विधायक, संसद सदस्य आदि थे | ज्यादातर  विजेताओं ने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए ५० लाख से अधिक  रुपये खर्च किये थे |  आईये अब हम अपने लोकतंत्र पर इस चुनाव के प्रभाव का विश्लेषण करते हैं |  सबसे पहले, एक व्यक्ति जो इस तरह से ५० लाख से अधिक रुपये बर्बाद कर सकता है वह  निश्चित  रूप से राजाओं की  तरह  एक विलासिता-पूर्ण जीवन जीता होगा तो क्यों वह एक सरकारी नौकर बनना चाहता है ?  निश्चित तौर पर  हमारे लोकतंत्र और संविधान में कुछ गड़बड़ है जो उन्हें मालिक  या कुच्छ और का दर्जा दिलाती है, सरकारी नौकर का नहीं |  इस तरह से हमारे निर्वाचित एम. एल. सी. का मूल्य ५० लाख रुपये या उससे अधिक का बनता है | वे इतना पैसा क्या केवल सरकारी नौकर बनने के लिए तथा लोगों की सेवा के लिए खर्च करते हैं, जिसके लिए  उन्हें तनख्वाह  कहीं २५००० रुपये से ३५००० रुपये तक मिलती है? 
क्या कभी आप यह कल्पना कर सकते हैं की कोई  व्यक्ति ५० लाख रुपये या इससे अधिक  का खर्च सिर्फ आम जनता की सेवा करने एवं मिलने वाले तनख्वाह पर ही निर्भर रहने के लिए  कर सकता है?  क्या यह तनख्वाह उसके लिए बस होगा और क्या वो अपने ब्यय किये हुए ५० लाख रुपये भ्रष्ट तरीके से कमाने की कोशिश नहीं करेगा?  यदि वह अपनी पूरी तनख्वाह का भी बचत करता है तो वो अपनी नौकरी की ५ साल की पूरी अवधि में १५ लाख से अधिक रुपये नहीं बचा पायेगा |  तो क्यों वे किसी भी तरह से सरकारी नौकर बनने के लिए बेचैन रहते हैं और राजनिति के अलावा और कोई दूसरा व्यवसाय नहीं करना चाहते हैं? वे क्यों नहीं इस कार्य को जरूरतमंद बेरोज़गार युवकों के लिए छोड़ देते हैं?  एक शुद्ध लोकतंत्र में आम जनता का जगह चुने हुए जनप्रतिनिधि से ऊपर होता है (क्योंकि वोट के लिए वे आम जनता के सामने समय-समय पर झुकते रहते हैं) | लेकिन हमारा प्रजा-तंत्र इन जन-प्रतिनिधियों एवं मंत्रियों को नियंत्रण करने में नाकामयाब है जिससे की वे एक सरकारी नौकर की तरह बर्ताव नहीं करते और पैसे कमाने के लिए भ्रष्ट कार्यों में पूरी तरह से संलिप्त हो जाते हैं |   इसका मुख्य कारण यह है की  हम  सही  मायने  में एक त्रुटी-विहीन लोकतंत्र के नियमों का पालन नहीं करते और हमारे जन-प्रतिनिधि की सोच आज भी सामंती युग की तरह है जो यह सोचते हैं की इस तरह का पद मजा लेने एवं ब्रिटिश राज की तरह शक्ति अर्जित करने के साथ-साथ प्रभाव कायम करने के लिए है |  वे ये सोचने लगते हैं की यहाँ पहुंचकर बहुत रुतबा मिलेगा और बहुत सारे मौके मिलेंगे जिसमे वैधानिक तरीके के साथ  लूट-खसोट किया जा सकता है और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है |  इस त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र की वजह से उनकी सोच यह है की यहाँ पहुंचकर उन्हें ब्रिटिश राज की हुक्मरानों की तरह राज करने को मिलेगा और एक ऐसी प्रतीकात्मक प्रतिष्ठा मिलेगी जो आम जन एवं कानून से उन्हें ऊपर रखेगी |  
ऐसे जन-प्रतिनिधियों के लिए राजनिति एक व्यवसाय है  और इसके साथ ही उन्हें ऐसे पद पाने से यह अनुभूति होती है की वे संसार से ऊपर हो गए है क्योंकि राज्य की सारी सरकारी मशीनरी बेकार की प्रोटोकॉल एवं त्रुटी-पूर्ण जन-तंत्र के वजह से उनके सामने घुटनों के बल रेंगती रहती है |  चूँकि ये लोग विधान सभा में नियम-कानून बनाते हैं इसलिए इनसे कौन बोलेगा की आप लोग  अपने  पैरों  पर  कुल्हाड़ी   मारिये और इन उल-जुलूल के प्रोटोकालों को बदलिए एवं ऐसा कानून बनाईये जिससे जन-प्रतिनिधि का रुतबा आम जन से कम हो जाये और वे अपने को जनता का नौकर समझने लगें |  यदि कुछ इमानदार जन-प्रतिनिधि ऐसा कानून बनाने की कोशिश करेंगे भी तो बहुसंख्यक  इसे रोकने की कोशिश करेगा क्योंकि अधिकतर सामंती मानसिकता वाले लोग ही इसमे गए हुए हैं |  अगर हम पश्चिमी देशों के प्रोटोकॉल पर विचार करें तो हम पाते हैं की एक गवर्नर या किसी उच्च संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को आम जनता का ही दर्जा मिला हुआ है  और कोई भी उन्हें कोई विशेष मान नहीं देता है |  लेकिन अगर आप भारत के किसी राज्य के मुख्यमंत्री पर विचार करें तो देखेंगे की हालांकि अगर वह किसी निजी यात्रा या निजी काम पर भी है तो भी पूरे राज्य की सरकारी मशीनरी अपने पैर की उंगलियों पर खड़ी हो जाती है | इस तरह की फालतू की प्रोटोकॉल की वजह से बहुत सारे  लोग  ऐसे पद पाने के लिए मरने के लिए भी तैयार  रहते हैं |  हमें  इस तरह के अनावश्यक प्रोटोकॉल और कानून में बदलाव लाने की जरूरत है |  लेकिन लाख टके  का सवाल यह है कि इसे बदलेगा कौन?  निश्चित रूप से हमारे नेता ऐसे प्रोटोकॉल को बदलना नहीं चाहेंगे  क्योंकि वे वहां लक्जरी और प्रतिष्ठित जिंदगी जीने के लिए गए हुए हैं  और वे निश्चित ही इसे खोना नहीं चाहेंगे |     
मेरा दूसरा सवाल यह है कि क्यों ऐसी सोच वाले  लोग निर्वाचित हो रहे हैं? ऐसा मुख्यतया इसलिए है की प्रत्येक व्यक्ति कानूनी या गैर कानूनी तरीके से अथाह पैसा कमाने का तरीका ढूंढ़ रहा है  |  चूँकि पंचायत के लिए निर्वाचित लोगों को ज्यादे मौके पैसे कमाने या लूटने के लिए नहीं मिलते हैं अतः उन्हें लगता है कि इस तरह के चुनावों में एक महान अवसर उन्हें कुछ पैसे बनाने के लिए मिल रहा है | क्या हम कह सकते हैं वे गलत  हैं और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए? लेकिन किसी को भी अपने को  पैसे लेने से रोक   पाना बिलकुल असंभव होगा जहाँ यह बिना मेहनत के और मुफ्त में उनके दरवाजे पर आ रहा हो |  केवल एक या दो अपवादों को छोड़ कर हमे कोई ऐसा नहीं मिला जो इस चुनाव में पैसा न लिया हो |  यह दीगर बात है की कोई-कोई मतदाता एक से अधिक प्रत्याशियों  से पैसा लिया या किसी  एक से लिया और दूसरे  को वोट दिया, लेकिन पैसा लगभग सभी मतदाताओं ने लिया |  अब आप यह कह सकते हैं की चुनाव आयोग यह सब देखने के लिए है और  यह ऐसा नहीं होने दे सकता है |  हाँ, चुनाव आयोग तो है और उसने अपने नाक के नीचे ऐसा होते हुए देखा, लेकिन उसने क्या किया? कुछ भी नहीं |  यदि चुनाव आयोग के पास कोई शिकायत लेकर गया भी तो उसने पूछा की आपके पास सबूत क्या है? इसके लिए क्या सबूत दिया जा सकता है?  इस लेन-देन का पेपर पर कोई सबूत नहीं है और क्यों कोई फालतू में अपना मुंह खोलेगा जिसको मुफ्त में ही कुछ पैसे का लाभ हो गया हो?  फिर इसका हल क्या है? इसका हल यही है की या तो केवल ऐसे लोग चुनाव में खड़े हों जो बहुत ही इमानदार हों और चुनाव जीतने के लिए एक भी  पैसा खर्च न करें या मतदाता राज्य के हित के लिए पहले सोंचे और पैसा बनाने की लिए बाद में, और  सही आदमी को अपना बहुमूल्य वोट देकर विजयी बनाये | 
यह सबको पता है की जो जितना ही पैसा ऐसे चुनाव में जीतने के लिए खर्च करेगा वो अपने खर्च किये हुए पैसे को निकालने के लिए उतना ही अपने राज्य को लूटेगा और मतदाताओं को हमेशा इस बात को मन में रख कर वोट डालनी चाहिए |  लेकिन हम मतदाताओं को इस मुफ्त के पैसे की लालच से कभी नहीं रोक सकते | मतदाता यह सोचने को तैयार ही नहीं हैं की उनकी इस लालच एवं करनी की वजह से राज्य की अन्य जनता के हक़ पर फर्क पड़ता है और इस तरह से कानूनी तौर पर वे अपराध कर रहे हैं |  अतः या तो हमें अपने नियम-कानूनों में जल्दी ही फेर-बदल कर ऐसे कानून लाने चाहिए जिससे  की एक तय समय-सीमा के अन्दर भ्रष्ट लोगों को सजा दिया जा सके और अन्य दूसरों के दिल में ऐसा न करने के लिए डर पैदा  किया जा सके, या फिर अपनी नयी पीढ़ी को  इमानदार कैसे बनाया जाय, उसके बारे में सोचें|  उदहारण के तौर पर जो भी भ्रष्टाचार के मामले दिग्गज लोगों, जैसे सुखराम, लालू, जगन्नाथ, देशमुख, मुलायम, राजा, मायावती, जयललिता, थामस, मधु कोड़ा, सिबू, कलमाड़ी इत्यादि के खिलाफ लंबित हैं, पर त्वरित कार्यवाही हुयी होती और दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया होता तो दूसरे नीचले तबके के दिग्गजों में डर का एक सन्देश गया होता और हम कुछ हद तक भ्रष्ट तत्वों पर लगाम  कसने में कामयाब होते और लोग राजनिति को पैसा कमाने का जरिया नहीं समझते |  भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही एवं डर न होने के वजह से ही दिन ब दिन जयादा से ज्यादा सरकारी नौकर भ्रष्टाचार में लिप्त होते जा रहे हैं और हमने यहाँ तक देखा है की कुछ  पकडे  गए  भ्रष्टाचारियों के खिलाफ  चार्जशीट बनने के बाद भी राज्य सरकार भ्रष्टाचारियों के पहुँच एवं प्रभाव की वजह से उनकी फाईल आगे नहीं बढाती और उन पर मुकद्दमा चलने नहीं देती |  इस तरह से सभी भ्रष्टाचारी बेदाग़ और बिना सजा के राज्य के लुटे हुए पैसों पर विलासिता-पूर्ण जिंदगी जीने में कामयाब हैं | 
मैं किसी भी सरकार को यह सुझाव देना चाहूँगा की गरीबों के लिए कोई भी सरकारी योजना लाने के पहले भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से लगाम लगायें, नहीं तो इन योजनाओं का लाभ ऐसे ही धनी एवं भ्रष्ट तत्व  लूटते  रहेंगे जिसकी वजह से धनी और गरीब के बीच की खाई लगातार गहरी होती जाएगी जिसे पाटा नहीं जा सकेगा और एक दिन यह एक जन-विद्रोह को जन्म दे देगा |  चूँकि भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बनाना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि इसका सबसे ज्यादा प्रभाव सामंती युग का जीवन जीने वाले उच्च पदेन दिग्गजों पर पड़ेगा और वे कभी नहीं चाहेंगे की उनकी सोच  में खलल पड़े और उनकी मानसिकता को आम जनता  से नीचे होने एवं अपने को उनका  नौकर समझने में बदलना पड़े |  कोई भी राजनितिज्ञ या नेता यह नहीं चाहेगा की ऐसा कोई कानून बने जिससे उसकी मनः स्थिति में बदलाव आये तथा लूट-खसोट कर पैसा अर्जित करने का मौका न मिले | यदि ऐसा कोई कानून बना भी तो वे चाहेंगे की यह  उनके ऊपर लागू न हो |  अतः हमें करना यह चाहिए कभी भी इन विशिष्ट या बहुत विशिष्ट कहे जाने वाले सरकारी नौकरों को कोई तबज्जो न दें |  दूसरा विकल्प यह है हम अपनी नयी पीढ़ी को इमानदार एवं नैतिकता-पूर्ण नागरिक बनायें और इसके लिए हम प्रत्येक स्कूल जाकर हर एक बच्चे को अच्छा नागरिक बनने का पाठ पढ़ाएं ताकि वो आगे चलकर अपने अन्दर राज्य के लिए पहले और अपने लिए बाद में सोचने की प्रवृति लायें | अच्छे लोगों की यह नयी पढ़ी अवश्य ही इस भ्रष्ट जन-तंत्र को बदलने में कामयाब होगी |

मेरे अनुसार  एक अच्छा लोक-सेवक ( मंत्री, जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान, नेता या सरकार द्वारा वेतन लेने वाला कोई भी व्यक्ति ) वह है जिसके अन्दर निम्न गुण मौजूद हों:
१. वह राज्य की जनता के लिए पहले सोचे और अपने लिए उसके बाद 
२.  वह बहुत ही इमानदार हो 
३. वह देने में विश्वास रखे, लेने में नहीं 
४. वह हमेशा राज्य की जनता के कल्याण के लिए काम करे और उन्हें वाजिब सम्मान दे 
५. वह किसी भी भ्रष्ट कार्य में लिप्त न होकर दूसरों के लिए एक उदहारण बने 
६. वह सिर्फ दिए गए वेतन पर निर्वाह करे और गलत तरीके से पैसा कमाने का न सोचे 
७. जनता का काम करने के बदले किसी और चीज की आशा न रखे 
८. वह किसी भी तरह का भ्रष्टाचार बर्दाश्त न करे 
जिस दिन हमारे चुने हुए सभी जन-प्रतिनिधि उपर्युक्त गुणों से सम्पन्न हो जायेंगे उस दिन से हमारे राज्य की विधान सभा एक महानतम सभा में परिवर्तित हो जाएगी और उस दिन से निश्चित तौर पर  उत्तर प्रदेश का उत्तम  प्रदेश में बदलना प्रारंभ हो जायेगा | 
 
   

उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी विभागाध्यक्षों को खुली चिट्ठी
दिनांक:१-नवम्बर-२०१०
सेवा में - सरकारी विभागाध्यक्ष , उत्तर प्रदेश सरकार,
 
आपने केंद्रीय सतर्कता आयोग के पूर्व आयुक्त की टिपण्णी  पढ़ी  होगी  जिसमें  अस्सी  प्रतिशत  सरकारी  लोक-सेवकों को भ्रष्ट बताया गया था | आज भ्रष्टाचार के वजह से अपराधी जेल से बाहर हैं, विकास कार्य में गुणवत्ता नहीं है, सरकारी कार्यक्रम का लाभ पात्रों को नहीं मिल रहा है, बिना पैसे दिये कोई भी सरकारी काम नहीं हो रहा है और पैसे वाले नियम-कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं | किसी भी काम का बिना पैसे खिलाये समय से निपटारा नहीं हो रहा है और गरीब तबके के लोगों की बात सुनी नहीं जा रही है | आज छोटे-छोटे कार्य के लिए धरना-प्रदर्शन  का सहारा लिया जा रहा है क्योंकि स्थानीय प्रशासन इसके बिना जाग नहीं रहा है | यदि ऐसा ही हाल रहा तो जनता सरकारों के खिलाफ हो जाएगी और अपनी बात मनवाने के लिए हथियार उठा लेगी और बाद में हम उन्हें नक्सल करार देगें| अतः अभी समय है की हम सरकारी कार्य पद्धति एवं संस्कृति में सुधार लायें एवं सारी समस्याओं की जड़ 'भ्रष्टाचार' को प्रशासन से उखाड़ फेंके | इसके लिए मैं चाहता हूँ की आप अपने विभाग में पत्र लिखकर सरकारी कर्मचारियों में यह सन्देश भेजें की सरकारी कार्यों का निपटारा बिना घूस लिए समय से किया जाय नहीं तो कड़ी कार्यवाही होगी | साथ ही भ्रष्टाचार का मामला आने पर सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ त्वरित कार्यवाही हो | आपसे निवेदन है की आप  निम्न सपथ को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रतिदिन दिलाएं ताकि वे एक चरित्रवान नागरिक बनकर एक भ्रष्ट-मुक्त प्रशासन प्रदान कर सकें |
सपथ
मैं यह सपथ लेता हूँ की मैं जनता की सेवा निःस्वार्थ भाव से करूंगा तथा प्रत्येक सरकारी काम को बिना घूस लिए समय से प्रतिपादित करूंगा | मैं अपने दायित्वों का निर्वाह नैतिकता पूर्वक करूंगा और एक भ्रष्ट-मुक्त राज्य की स्थापना में अपना संपूर्ण सहयोग दूंगा |
उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधानों से समर्थन के लिए चिट्ठी
दिनांक: १५-नवम्बर-२०१०
सेवा में - ग्राम प्रधान,
एक शुद्ध प्रजा-तंत्र में लोक-सेवक जैसे जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान, मंत्री-गण, उप-जिलाधिकारी, सी.ओ., पुलिस निरीक्षक इत्यादि का बॉस आम आदमी होता है  न की एक विशेष व्यक्ति | सच्चिदा नन्द  सिंह  वेलफेअर एवं एजुकेशन सोसाईटी तथा भ्रष्टाचार मिटाओ सेना विभिन्न राजनितिक पार्टियों के मुखिया, विधायकों, संसद सदस्यों, लोक-सेवकों एवं स्वयंसेवी संगठन से संवाद में है और उन्हें यह समझाने की कोशिश  कर रही है की उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश में कैसे बदला जा सकता है और साथ ही आम जनता को उत्तर प्रदेश में एक शुद्ध प्रजा-तंत्र विकशित करने के वास्ते योगदान देने के लिए भी प्रशिक्षित कर रही है | आज-कल भारत और विशेषकर उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार की समस्या से ग्रसित है और इसके  वजह से नियम-कानून, न्याय और विकाश से सम्बंधित हर एक विभाग प्रभावित है, तथा यह इन्हें पंगु बनाने वाला  है |  इसका असर यह है की एक गरीब, ज्यादा गरीब और एक धनी , ज्यादा धनी होता जा रहा है |

इस पीड़ा एवं समाज का प्रतिदिन अनैतिक और असभ्य होने की वजह से हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपना यह वक्तव्य दिया था सभी लोग इस देश को लूटने में लगे हुए हैं और हमें एक ऐसे कठोर कानून की  जरूरत है जो इस देश को भ्रष्टाचार-रहित बना सके |  यहीं न रूककर, एवं इससे एक कदम आगे जाकर इसने यहाँ तक की, एक असभ्य कानून जैसे लूट-खसोट करने वालों को सबके सामने लैम्प-पोस्ट से बाँध कर फाँसी दे देने की सजा का वकालत किया |  सच्चिदा नन्द  सिंह  वेलफेअर एवं एजुकेशन सोसाईटी यह मानती है की सुप्रीम कोर्ट  का अपने देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में आकलन  बिल्कुल सही है |  अपने देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के वजह से जरूर कोई खतरा है इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इस तरह का बयान देने के लिए बाध्य हुयी |  सच्चिदा नन्द  सिंह  वेलफेअर एवं एजुकेशन सोसाईटी को यह अहसास है की उत्तर प्रदेश आज भ्रष्टाचार की गंभीर समस्या से गुजर रहा है और इस संस्था का सर्वप्रथम प्राथमिकता  भ्रष्टाचार को उत्तर प्रदेश से मिटाना है |
हमारी संस्था को एक भ्रष्ट-मुक्त राज्य की स्थापना के लिए आपके सहयोग की जरूरत है और यदि आप अपना मन बना लें तो आप निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की स्थिति में अंतर ला सकते हैं |  हम आपसे यह चाहते हैं की आप यह सुनिश्चित करें की जनता का एक भी पैसा किसी के द्वारा न लूटा जाय |  आपसे मेरा अनुरोध है की आप उत्तर प्रदेश में एक शुद्ध प्रजा-तंत्र लाने के लिए मेरी पुस्तक, 'उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश में कैसे बदलें' पढ़ें और और उस पर क्रियान्वयन करें | इस किताब को आप मेरी वेब साईट vinay1340.wordpress.com पर भी देख सकते हैं | यदि आप घूस लेने एवं लूट-खसोट करने वाले भ्रष्ट सरकारी नौकरों के खिलाफ मुक़दमा करते हैं तो भ्रष्टाचार मिटाओ सेना आपको इनाम देगी एवं मुक़दमा का सारा खर्च वहन करेगी |  इसके अलावा, यदि आप एक अच्छा नागरिक बनने के  सपथ को अपने गाँव के स्कूल में बच्चों को दिलाने के लिए लागू करते हैं तो यह आपके द्वारा उठाया गया  एक सराहनीय कदम होगा |
बलिया में संवैधानिक प्राधिकार का दुरुपयोग
दिनांक: १-दिसंबर-२०१०
प्रिय हर एक लोग,
मैं सुरेन्द्र सिंह, संयोजक, द्वाबा विकाश मंच, बलिया के बारे में एक समाचार पढ़ा | वह बलिया में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे और इसी सन्दर्भ  में एक विधवा की मदद की कोशिश कर रहे थे |  वे एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर बैरिया के उप-जिलाधिकारी के गलत कार्यों के लिए अपने अधिकार के तहत उससे तर्क-वितर्क तथा उसका विरोध किये और उप-जिलाधिकारी के न सुधरने पर गरीब विधवा की मदद के लिए  शांति-पूर्ण धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिए |  ऐसा करने में हमे भीं भी कुछ गलत नहीं दिखता लेकिन पता नहीं उप-जिलाधिकारी को क्यों यह नागवार गुजरा और जिला प्रशासन के मन में क्या आया की उसने सुरेन्द्र सिंह के ऊपर गैंगस्टर का मुक़दमा लाद दिया | विश्वस्त सूत्रों से मिले खबर के मुताबिक़ उनके ऊपर यह निराधार और मनगढ़ंत मुक़दमा उन्हें उत्पीड़ित करने के लिए ठोका गया | एक दोष-विहीन प्रजा-तंत्र में ऐसा नहीं होता | यदि कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ एवं जनता की भलाई  के लिए लड़ता है, और उसे उत्पीड़न एवं ऐसी जलालत का सामना करना पड़ता है तो एक आदमी कैसे उत्तर प्रदेश की  त्रुटी-पूर्ण एवं भ्रष्ट प्रजा-तंत्र को बदलने के लिए कार्य कर सकेगा? ऐसा लगता  है की उत्तर प्रदेश के लोक-सेवक जनता को अपना मालिक नहीं समझते बल्कि आम आदमी पर अपना अहम् और श्रेष्ठता जताना चाहते हैं |  यदि संवैधानिक प्राधिकार  इस तरह से व्यवहार  करेगा तो हमारे लिए उत्तर प्रदेश में एक सच्ची प्रजा-तंत्र को विकशित करने में बहुत कठिनाई आएगी और आम जनता को  ब्रिटिश-राज के नियमों के अधीन रहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा |  हम रोज़ देखते हैं की संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों में इतनी हिम्मत नहीं होती की वह किसी  शक्तिशाली, भ्रष्ट या प्रभावशाली व्यक्ति, जो प्रतिदिन कानून  की धज्जियाँ उड़ा रहा है,  के खिलाफ कोई कदम उठा सके लेकिन अपना पूरा दम  सुरेन्द्र सिंह जैसे अच्छे एवं  इमानदार नागरिक को परेशान करने के जरूर लिए लगा देते हैं | हमने कई बार प्रभावशाली व्यक्तियों के द्वारा जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान या उप-जिलाधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करते हुए एवं पुलिस निरीक्षकों को खुले-आम चांटा मारते हुए देखा है लेकिन उनके खिलाफ गैंगस्टर का मुक़दमा नहीं लगाया जाता तो सुरेन्द्र सिंह के खिलाफ क्यों?  जिस भी लोक-सेवक ने सुरेन्द्र सिंह के साथ ऐसा कृत्य किया है वह प्रशासन में रहने के काबिल नहीं है और उसके इस हरकत की कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए |  लोक-सेवकों को यह समझना चाहिए की वे उस पद पर जनता के खातिर हैं न की जनता उनके खातिर |  उनको जबरदस्ती इस काम पर नहीं लगाया गया है बल्कि वे खुद ही जनता की सेवा के लिए अपनी इच्छा से आये हुए हैं और काम के बदले में जनता के पैसे से मेहनताना भी पाते हैं |  यदि वे जिम्मेदारी पूर्वक अपनी संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर सकते तो वो स्थिपा देकर जाने के लिए स्वतंत्र हैं, उन्हें कोई नहीं रोका  है | उनके पद को पाने के लिए कई लोग पंक्ति में लगे हुए हैं | 

मुझे नहीं पता की  हम जिलाधिकारी  और उपजिलाधिकारी पर मुकदमा कर सकते हैं की नहीं लेकिन मैं  सुरेन्द्र सिंह को यह सुझाव देना चाहता हूँ की वो यह विकल्प खुला  रखें ताकि गुनाहगारों को उनके घृणित कार्य के लिए सजा दिलाई जा सके | भ्रष्टाचार मिटाओ सेना का पूरा  सहयोग उनके साथ है और हमारी आपसे विनती है की आप लोग भी उनका साथ दें | इसके अलावा यदि कोई भी आदमी किसी भ्रष्ट सरकारी अधिकारी पर मुकदमा करता है तो उसे भ्रष्टाचार मिटाओ सेना की तरफ से इनाम मिलेगा और इसके साथ ही अधिकारी के खिलाफ अदालत का सारा खर्च भ्रष्टाचार मिटाओ सेना के द्वारा वहन किया जाएगा |  लोक-सेवकों को पहले इसका विश्लेषण करना चाहिए की लोग आज-कल क्यों छोटे-मोटे तकलीफों एवं मुद्दों  के लिए आन्दोलन, धरना-प्रदर्शन एवं नाकेबंदी पर उतर रहे हैं ? इसका मुख्य कारण है आम जनता की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है और उनकी शिकायतों का निपटारा बिना घूस खिलाये  तथा समय से नहीं हो पा रहा है |  आज की जरूरत है की भ्रष्ट प्रशासन-तंत्र में कानून के मार्फत आमूल-चूल परिवर्तन किया जाय और इसे इसके कार्यों के प्रति योग्य एवं उत्तरदायी बनाया जाय | यदि आम नागरिक  का काम बिना परेशानी एवं घूस के समय से निपटने लगे तो क्यों कोई आन्दोलन एवं धरना-प्रदर्शन में हिस्सा लेगा, और इन सबके बावजूद किसके  पास इन सब के लिए फालतू का समय है ? मुझे एक किस्सा याद है | एक बार मैं एक उप-जिलाधिकारी के दफ्तर में बैठा हुआ था तभी दो दबे-कुचले श्रेणी के गरीब लोग फटे-पुराने कपडे में उसके दफ्तर में अपनी कुछ शिकयातें  लेकर उपस्थिति हुए |  वे अपमानित करके उसके दफ्तर से निकाल दिए गए और मुझे यह देखकर बहुत बड़ा धक्का लगा |  सरकारी अधिकारी लोगों की इज्ज़त उनके रुतबा, प्रभाव या सम्पन्नता से करते हैं |  अब आप यह बताईये की वे दोनों गरीब लोग क्या करेगें ? इसके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं है की वे भ्रष्ट-तंत्र के खिलाफ आवाज़  उठायें और अपनी बात कहने के लिए धरना-प्रदर्शन एवं हिंसा का सहारा लें |  ऐसा लगता है की आज-कल जिला-प्रशासन तब तक नहीं जागता जब-तक की जनता की छोटी-मोटी तकलीफों की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए हिंसा व धरना-प्रदर्शन न हो |  यदि ऐसा होता रहा और आम जनता की आवाज़ आसानी  से नहीं सुनी गयी तो जनता के पास हथियार उठाकर भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ लड़ाई के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा |  अभी भी हमारे पास मौका है की हम जिला-प्रशासन के कार्य-कलापों का आत्मनिरीक्षण करें और सब-कुछ व्यवस्थित और सही रास्ते पर ला दें | और यह तभी संभव है जब प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को  किसी भी तरह जड़ से मिटा दिया  जाय |  

 
क्या अमेरिका की भारतीय राजदूत या भारत सरकार का कोई मंत्री आम जनता से अलग है?

दिनांक: १०-दिसम्बर-२०१० 
मैं अमेरिका की भारतीय राजदूत  मीरा शंकर के बारे में एक समाचार, विभिन्न समाचार पत्रों में पढ़ा जिसमें किसी एअरपोर्ट पर उनके सामान की जाँच होने पर  भारत ने बखेड़ा खड़ा कर  दिया था | भारत की मीडिया ने इसे बहुत बड़ा  डील बना लिया था और इसे प्रथम पृष्ठ पर कई दिनों तक छापा करता था | इससे दूसरे विकशित देशों में भारत की बहुत बदनामी हुयी थी | हमने कभी नहीं पाया की विकशित देश के लोग इस तरह का मुद्दा कभी उछाले हैं और किसी देश के नियम-कानून के पालन में अपना अनादर महसूस करते हैं या भारतीयों जैसा अहंकार का मुद्दा बनाते हैं | विकशित देशों में आम जनता एवं लोक-सेवकों में कोई अंतर नहीं होता और सरकार के लिए वेतन पर काम करने वाले लोक-सेवकों को आम जनता से ऊपर स्थान देने के  लिए इतना बड़ा बखेड़ा नहीं होता | भारतीय जनता को बराबरी क्यों नहीं पसंद है और वे क्यों सरकारी नौकरों को ज्यादा पदवी या भाव देना चाहते हैं? सुरक्षा की दृष्टी से मीरा शंकर  के पर्स, थैलों और  दूसरे सामानों की जांच करने में क्या गलत था? यह तो प्रत्येक भारतीय के साथ होता है और वह भी भारत की आम जनता की तरह ही हैं |  हम सामंती मानसिकता को कब तक ढोते रहेंगे ? क्या हमें  इसका अंत  नहीं करना है?  मेरा, पढ़े-लिखे मीडिया के लोगों से निवेदन है की भारत में ऐसे किसी कर्यवाही को हमेशा हतोत्साहित करें जहाँ फालतू के प्रोटोकॉल का बहाना  लेकर बराबरी के नियम कानून को तोडा जाय |  
मुझे ऐसा लगता है की आज भी भारतीय, ब्रिटिश राज के नियम-कानूनों को ढोना  चाहते हैं और सरकारी नौकरों को विशिष्ट व्यक्ति की तरह पूजना चाहते हैं | चूँकि मीरा शंकर को उनके काम के लिए भारत सरकार से पैसा मिलता है और बाकि वे भारत की एक आम नागरिक की तरह ही हैं, तो वह अन्य आम जनता जैसे मेरे ग्रामीण दोस्त बुधई राम से ज्यादा महत्वपूर्ण एवं आदरणीय क्यों हुयी? इसके लिए हमें अमेरिकियों को बधाई देनी चाहिए जो आम जनता एवं लोक-सेवकों में कोई  भेदभाव नहीं करते और भारत  के ऐसे कई सामंती मानसिकता वाले लोगों की जांच निडर होकर करते हैं | मेरा भारत के विदेश मंत्री कृष्णा को सुझाव है की इसे वो कोई मुद्दा न बनायें और यदि मुद्दा बनाना  ही  है तो फिर उन सभी भारतीयों के लिए बनायें जो प्रतिदिन इस दौर से गुजरते हैं और आप जैसे सरकारी सेवकों को तनख्वाह  देने के लिए सरकारी खजाने में योगदान भी करते हैं |  कब भारत के लोग यह समझेंगे की एक प्रजा-तंत्र में आम जनता, सरकारी नौकरों जैसे राजदूत, मंत्री  इत्यादि की बॉस होती है, और वे कब ऐसे प्रोटोकॉल को समाप्त करने के लिए कदम उठाएंगे जो इस तरह के भेदभाव के लिए ब्रिटिश राज के समय में बनाये गए थे? हम कब समानता के कानून पर अमल करेंगे, जैसा की अमेरिका में होता है?
  
भारत सरकार के गृह-मंत्री को एक खुली चिट्ठी
दिनांक: १-जनवरी-२०११
गृह मंत्री, भारत सरकार
हमारे देश की मुख्य समस्या नक्सलवाद, क्षेत्रवाद, आतंकवाद या अलगाववाद नहीं है, बल्कि वास्तविक समस्या हमारे देश में व्याप्त भ्रष्टाचार है  |  अगर भ्रष्टाचार को शाशन   एवं प्रशाशन से खत्म कर दिया  जाय तो हर बुराई  का अंत हो जायेगा और इस तरह से हमारे देश के बेरोज़गार नवयुवकों को किसी भी प्रकार के अलगाववाद में शामिल होने की जरूरत नहीं पड़ेगी |  सबसे पहले आपको इस बात का विश्लेषण करने की जरूरत है की लोग आजकल  आतंकवादी गतिविधियों  में लिप्त क्यों हो रहे हैं या नक्सली क्यों बन रहे हैं? यदि आपको इसका जवाब मिल गया तो आप नक्सलवाद, क्षेत्रवाद, आतंकवाद या अलगाववाद  जैसी  समस्याओं को चुटकियों में हल कर सकते हैं? इन समस्याओं के उत्पत्ति का कारण यह है की लोगों को उनका हक़ या अधिकार बिना रिश्वत खिलाये नहीं मिल रहा है |  आलम यह है की भारत सरकार भ्रष्टाचार को वास्तविक समस्या मानती ही नहीं है और  इसलिए सरकारी खजाने के लूटने वालों में कोई डर रह ही नहीं गया है |  यदि भारत के हर एक नागरिक को उसका हक़, उसके हिस्से से बिना कुछ गवाएं मिल जाय तो वे आत्म-निर्भर एवं खुशहाल बनेंगे  और इस तरह किसी को भी राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी |  भ्रष्टाचार ने आम जन के जीवन के लगभग हर एक पहलू (विकाश, कानून व्यवस्था एवं न्याय) को पंगु बना दिया है और ज्यादातर धनी एवं प्रभावशाली व्यक्ति ही जीवन के फल का आनंद उठा रहे हैं |  इसकी वजह से हम पिछले बीस सालों से गरीब लोगों की दशा में कोई बदलाव नहीं देख रहे हैं और गरीब एवं धनी के बीच की खाई दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है | मेरी राय में भारत केवल राजनीतिज्ञों, लोक-सेवकों एवं कुछ धनी व्यक्तियों की नज़र  में ही चमक रहा है |  भारत में भ्रष्टाचार के घटित मामले हमें विदेशों में शर्मिंदगी महसूस कराते हैं | 
हाल ही में मैंने  कुछ ऐसे राजनीतिज्ञों का साक्षात्कार लिया जो चुनाव लड़ने की  तैयारी   कर   रहे  हैं |  मेरा उनसे पहल प्रश्न था की वे चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं तो सबका  एक  ही  उत्तर था की वे चुनाव जीतकर आम जनता का सेवा करने के साथ अपने निर्वाचन क्षेत्र का विकाश करना चाहते हैं |  फिर मैंने पूछा की आप चुनाव जीतने के लिए करोड़ों रुपये क्यों खर्च करते हैं तो उन्होंने बताया की बिना खर्च किये चुनाव जीतना मुश्किल है और आज के  ज़माने में मतदाता कुछ खाए-पीये बिना वोट नहीं देता |  हर एक उम्मीदवार खर्च  कर  रहा है और चुनाव वही जीत पाता है  जो ज्यादा से ज्यादा खर्च कर मतदाता को खरीद लेता है |  फिर मैंने पूछा की जनता का नौकर बनना आपके लिए इतना जरूरी है की किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना चाहते हैं ? जब आपके पास इतना पैसा है और  नौकर चाकर हैं तो आप जीतने के बाद आम जनता से एक नौकर के तरह बरताव करेंगे ?  यदि आप जनता का सेवा ही करना चाहते हैं तो इस पैसे में लघु-उद्योग खड़ा कर बेरोज़गारों को काम देकर कर सकते हैं | क्या इसके लिए सरकारी पद पाना जरूरी है ?  इसके वावजूद की आप जितना   खर्च कर  रहे हैं उसके कुछ हिस्से का भी आप इस पद के लिए प्रदत्त तनख्वाह से भरपाई नहीं कर सकते, तो क्यों आप सरकारी नौकर बनाने के लिए घाटा उठाने के लिए भी तैयार हैं | फिर उनके पास कोई उत्तर नहीं था  और सही बात पर आ गए | उनके लिए चुनाव एक जुआ खेलने के तरह है | यदि जीत गए तो मालामाल, हार गए तो फिर दूसरी बार | उनके अनुसार जीतने के बाद लूट-खसोट कर पैसा अर्जित के लिए बहुत सारा मौका मिलेगा और उनका चुनाव में लगाया गया पैसा कई गुना हो जायेगा | उनका आगे कहना था की इसमें रुतबा और प्रतिष्ठा मिलने के साथ वे कानून से ऊपर हो जाते हैं और उनकी पहचान आम जनता से अलग हो जाती है | उनपर बराबरी का कानून भी नहीं लगता, क्योंकि उनपर महत्वपूर्ण व्यक्ति का तमगा लग जाता है |  सरकारी मशीनरी उनके हाथों की कठपुतली हो जाती है | उनके लिए राजनीति एक व्यवसाय  है |  
चुनाव जीतने के बाद ऐसे राजनीतिज्ञ क्या करेंगे ?  येन केन प्रकारेण अपना  चुनाव में लगाया हुआ पैसा  सुध समेत निकालने का पूरा  प्रयत्न करेंगे और हर तरह के भ्रष्ट कार्यों को प्रोत्साहन  देंगे | इस तरह से ज्यादातर जन-प्रतिनिधि भ्रष्ट बन जाते है  और भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई प्रभावी कानून न होने से इन्हें लूट-खसोट करने में कोई डर  नहीं रहता है |  अब ऐसे लोग भ्रष्टाचार को भला क्यों रोकेगें? जीतने के बाद ये जनता के हाथ से निकल जाते हैं और चूँकि हर जांच एजेंसी जैसे सी.बी.आई., सी.आई. डी., सी.वी.सी., पुलिस इत्यादि इनके ही नियंत्रण में रहती है, ये लोग अपनी भ्रष्ट करनी को छुपाने के लिए इसे भी पंगु या भ्रष्ट बना देते हैं |  चूँकि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी सुधार संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्तियों द्वारा ही संभव है, लेकिन वे अपने ही खिलाफ  कार्रवाई कर अपने पैरों  पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहेंगे | अतः जनता तड़प रही है लेकिन उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता | वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कुछ भी करने में असक्षम है |  यदि जब तक हम भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगाते तब तक सामंती मानसिकता  और लूट-खसोट की प्रवृति रखने वाले लोग ही चुनाव में उतरेंगे, न की एक आम जनता के सेवक के तौर पर |  यदि हम किसी तरह से यह लागू कर सकें की जीतने के बाद तनख्वाह के आलावा न कोई रुतबा या न कोई सुविधा या लूट-खसोट के माध्यम से धन अर्जित करने का न कोई मौका मिलने वाला है तो कुछ हद तक हम भ्रष्ट या  राजनीति को व्यवसाय बनाने वाले लोगों को इसमें आने से रोक सकते हैं |  आप यह पूछ सकते हैं की जब राजनीति में ऐसी कोई आकर्षण वाली चीज ही नहीं रह जायेगी तो इसमे घुसेगा कौन ? यह एक वैध प्रश्न है | हम ऐसे पदों को एक आम सरकारी पद की तरह ही बना सकते हैं जिसमे जीवन-यापन के लिए सिर्फ तनख्वाह दिया जाय, लेकिन सरकारी खजाने से भव्य जीवन जीने का साधन, जैसे  रुतबा, महत्व, लाल बत्ती, मुफ्त का नौकर-चाकर,  आलिशान भवन या अंगरक्षक इत्यादि,  नहीं | हमें बहुत सारे बेरोज़गार नवयुवक मिल जायेंगे जो इन पदों के लिए आगे आयेंगे और चुनाव लड़ेंगे |  यदि हम व्यवस्था से भ्रष्टाचार को पूरी तरह से भी हटा देते हैं तो भी हमें नेताओं की कोई कमी नहीं रहेगी | हमें ऐसा कोई संवैधानिक तरीका भी निकालना  चाहिए जिससे की सरकारी कर्मचारी भी चुनाव लड़ सकें और यदि वे हार गए तो फिर से वे अपने पदों पर वापस जा सकें |  इससे फायदा यह होगा की राजनीति में भुक्खड़ लोगों के आने से निजात मिलेगी और इससे उन इमानदार लोगों को राजनीति में आने का मौका मिलेगा जो की सिर्फ तनख्वाह पर ही आम जनता का सेवा करना चाहते हैं |  इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आप अध्याय १२ पढ़ें |
आज लोगों को  छोटी-मोटी समस्यायों के लिए धरना-प्रदर्शन  या नाकेबंदी पर उतरना पड़ रहा है | क्या सरकारी नौकर जैसे जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान इत्यादि ने  कभी इसका विश्लेषण किया है की लोग ऐसा करने के लिए बाध्य क्यों हो रहे हैं और अपना समय इन फालतू के कामों में क्यों व्यर्थ कर रहे हैं ? लोगों द्वारा ऐसा किये  जाने  का मूल कारण है की  प्रजा-तन्त्र को चलाने वाले भ्रष्ट सरकारी नौकरों द्वारा उनकी आवाजों को नहीं सुना जा रहा है और उनके किसी भी शिकायत का निस्तारण बिना घूस खिलाये नहीं हो पा रहा है |  अभी हमें भ्रष्ट प्रशाशनिक तंत्र को ओवरहाल करने की जरूरत के साथ इसे इसके काम के लिए कुशल एवं जवाबदेह बनाने का है |  यदि आम जनता का काम बिना किसी रिश्वत या परेशानी के समय पर कर दिया जाता है तो फिर उसके लिए धरना-प्रदर्शन  या नाकेबंदी करने की क्यों जरूरत पड़ेगी और इन सब कामों के लिए किसके पास इतना फुर्सत है? मुझे एक किस्सा आ गया | एक बार मैं एक उप-जिलाधिकारी के दफ्तर में बैठा हुआ था तभी दो दबे-कुचले श्रेणी के गरीब लोग फटे-पुराने कपडे में उसके दफ्तर में अपनी कुछ शिकयातें  लेकर उपस्थिति हुए |  वे अपमानित करके उसके दफ्तर से निकाल दिए गए और मुझे यह देखकर बहुत बड़ा धक्का लगा |  सरकारी नौकर लोगों की इज्ज़त उनके रुतबा, प्रभाव या सम्पन्नता से करते हैं |  अब आप यह बताईये की वे दोनों गरीब लोग क्या करेगें ? इसके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं है की वे भ्रष्ट-तंत्र के खिलाफ आवाज़  उठायें और अपनी बात कहने के लिए धरना-प्रदर्शन एवं हिंसा का सहारा लें |  ऐसा लगता है की आज-कल जिला-प्रशासन तब तक नहीं जागता जब-तक की जनता की छोटी-मोटी तकलीफों की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए हिंसा व धरना-प्रदर्शन न हो |  यदि ऐसा होता रहा और आम जनता की आवाज़ आसानी  से नहीं सुनी गयी तो जनता के पास हथियार उठाकर भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ लड़ाई के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा |  अभी भी हमारे पास मौका है की हम जिला-प्रशासन के कार्य-कलापों का आत्मनिरीक्षण करें और सब-कुछ व्यवस्थित और सही रास्ते पर ला दें | और यह तभी संभव है जब प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को  किसी भी तरह जड़ से मिटा दिया  जाय |
हमारी टीम ने जो व्यौरा जुटाए हैं उसके मुताबिक़ सरकारी नौकरों में भ्रष्टाचार करने में कोई डर नहीं है और आम जनता को नियम-कानून की आड़ में प्रताड़ित  कर सरेआम लूट रहे हैं |  यह प्रत्येक सरकारी नौकरों का प्रतिदिन का अतिरिक्त कमाई का साधन बन गया है | बहुत सारे पकडे गए भ्रष्ट सरकारी नौकरों एवं राजनीतिज्ञों के खिलाफ चार्ज-शीट बनकर तैयार है लेकिन भ्रष्ट तत्वों के पैसों एवं प्रभाव के वजह से उनके ऊपर की अथोरिटी  भी भ्रष्ट बन गयी है और  उनके खिलाफ मुकद्दमा या अगली कार्रवाई का अनुमोदन नहीं कर रही है |  चूँकि नीचे से ऊपर तक के भ्रष्ट तत्त्व आम जनता की मेहनत की गाढ़ी कमाई को लूट कर मिल बाँट कर खा रहे हैं, अतः ये भ्रष्ट तत्त्व  काफी हद तक सुरक्षित हैं और अपने संवैधानिक पदों के बदौलत जांच एजेंसियों को पंगु बना दिए हैं | बहुत सारे लोगों के द्वारा बहुत अच्छे-अच्छे प्रस्ताव भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए रखे गए हैं लेकिन जन-प्रतिनिधि एवं लोक-सेवक इसे मिटाने के लिए उन प्रस्तावों को देखते भी नहीं | इसका कारण यह है की या तो वे भ्रष्टाचार को ज्वलंत समस्या नहीं समझते या फिर इसमे उनकी गर्दन फंसने का डर है |  चूँकि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जो भी अधिकार है वह इन संवैधानिक पदों पर बैठे हुए भ्रष्ट लोगों के हाथ में है, और वे ऐसे किसी प्रस्ताव पर काम कर अपना अंत नहीं करना चाहते, अतः हम आम  जनता कुछ करने लिए व्यग्र होने के वावजूद भी असहाय है |  अतः ऐसी स्थिति में आम जनता के पास भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आन्दोलन करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है |  'भ्रष्टाचार मिटाओ सेना' उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए देश के नियम कानून के तहत शांति पूर्ण तरीके अथक परिश्रम कर रही है लेकिन भ्रष्ट शाशन और प्रशाशन इसमें थोडा भी सहयोग नहीं कर रही है और हमें डर है की कहीं ये हम पर समनांतर सरकार  चलाने का लेबल  न चस्पा कर हमें कुछ करने से रोक दे |  इस तरीके से सरकार आम जनता के लिए नेक काम कर रहे लोगों को प्रताड़ित कर उन्हें हथियार उठाकर सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूर कर रही है | 
लोक-सेवक तो अपने फंसने के डर से भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ करते नहीं, लेकिन भारत के अधिकतर लोग भी भ्रष्टाचार की समस्या को  गंभीरता  से नहीं लेते | इसकी वजह से भारत प्रत्येक वर्ष और भ्रष्ट होता जा रहा है | ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक़ भारत पिछले साल १७८ देशों की सूचि में भ्रष्टाचार के मामले में ८४वें स्थान पर था लेकिन इस साल और जायदा भ्रष्ट होने के वजह इसका स्थान ८७वां हो गया है |  इससे यह पता चलता है की भारत के लोगों के लिए भ्रष्टाचार कोई माईने नहीं रखता नहीं तो भारत का स्थान नीचे न जाकर ऊपर जाता और इसी वजह से 'भ्रष्टाचार मिटाओ सेना' लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रही है की भ्रष्टाचार ही सारे समस्यायों की जड़ है और इसके वजह से ही भारत में गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही है |  यदि सरकारी नौकर विकाश के लिए आबंटित धन को नहीं लूटे होते तो आज भारत के गावों  की सड़क, स्कूल, हास्पिटल, बिजली इत्यादि भी चमकते और गरीबों में सम्पन्नता दिखाई देता लेकिन मुझे आज के गावों की हालत २० साल पहले की हालत से भी बदतर लगती है |  पहले ज्यादातर छोटी जाति के लोग ही गरीब थे लेकिन आज उच्च जाति के लोग भी गरीब होते जा रहे हैं और इस तरह भारत में गरीबों की  आबादी प्रतिवर्ष बढ़ती ही जा रही है |  सबूत के लिए आप उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के किसी गाँव में पधार कर  देख सकते हैं | 
चूँकि प्रभावशाली लोग एवं विधि-निर्माता भ्रष्टाचार मिटाने में हमारी थोड़ी भी मदद नहीं कर रहे हैं, अतः हमारे जैसे आम आदमी के लिए भ्रष्टाचार मिटाने के लिए प्रभावी ढंग से कुछ कर पाना बहुत ही मुश्किल है|  इसलिए हम लोगों तक पहुंचकर भ्रष्टाचार की समस्या से उन्हें अवगत करा रहे हैं और सरकारी नौकरों के साथ काम कर उन्हें भ्रष्ट कार्यों में लिप्त न होने के लिए सपथ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं | हमें ज्ञात है की बेईमान इतनी आसानी से अपना रवैय्या नहीं बदलेगा, जब तक की उसमें किसी कड़ी सजा का भय न हो, लेकिन निश्चित तौर पर कुछ अच्छे लोग अवश्य  मिलेंगे जो अपने में सुधार लाने की कोशिश करेंगे |  हम लोगों से यह आग्रह करेंगे की आप हमारी सहायता कर ‘राम’ की सेना बनाने में मदद करें ताकि हम ‘रावण’  (भ्रष्ट लोग) की शक्तिशाली सेना से लड़ सकें, और इसके लिए हम चाहते हैं आप भी इसमे सहयोग करें और हमारे सन्देश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं | डायनासोर जैसे वृहद  आकृति  वाले  भ्रष्टाचार रूपी जानवर से लड़ने के लिए हमें कहीं न कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी |  भ्रष्टाचार, महिषासुर राक्षस का विकराल रूप ले चुका है और इसे हराने के लिए बहुत समय लगेगा और हो सकता है की हम अपने जीवन काल में इस पर विजय न प्राप्त कर सकें, लेकिन यदि हम एक ठोस नीवं की बुनियाद रखते हैं तो हमारी नयी पीढ़ी अवश्य ही इस पर विजय पाने में कामयाब होगी | 
मेरा मंत्रियों के  समूह से यह अनुरोध है की वे अपने विभाग से विकाश के किसी भी कार्य के लिए एक पैसा भी तब तक निर्गत न करें जब तक की भ्रष्टाचार पर पूर्ण अंकुश नहीं लग जाता और पैसे की वितरण प्रणाली में थोड़ी सी भी लूट-खसोट की जगह नहीं रह जाती |  यदि आप ऐसा  नहीं करते तो हम सरकारी महकमे के  लूटेरों द्वारा जनता के पैसों को लूटते हुए  देखते रहेंगे और बाद में नाम के वास्ते जाँच बैठाकर लीपा-पोती करते रहेंगे |  अतः अच्छा यह होगा की हम कुछ ऐसा करें की सरकारी नौकरों को लूटने का मौका ही नहीं मिले और यह उनमे एक डर पैदा करके ही किया जा सकता है | कृपया आप बताएं की आप इस बारे में क्या सोचते हैं?

भ्रष्टाचार मिटाना है, सबको सुखी बनाना है
दिनांक: १५-जनवरी-२०११
मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार,
उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है | कोई भी सरकारी काम घूस के बिना नहीं होता | गरीबों के लिए सरकारी कार्यक्रम का लाभ घूस के बल पर अपात्र उठा रहे हैं | पुलिस को पैसा खिलाकर अपराधी जेल के बाहर ऐश कर रहे हैं | दलाल, जन-प्रतिनिधि  और सरकारी कर्मचारी विकाश के धन का लूट खसोट एवं बन्दर-बाँट करके धन का कुछ ही हिस्सा धरातल पर लगा रहे हैं | अपराध चाहे वह मिलावट, विद्युत् चोरी, धोखा-धडी, घोटाला, दलाली, जालसाजी या प्रतिदिन का छोटा-मोटा ही क्यों न हो, सबका जड़ भ्रष्टाचार है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके | उल्टे यह सुनने को मिलता है की दूसरे जगह भ्रष्टाचार है लेकिन उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार तो है ही नहीं| जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान को शिकायत देने पर भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्यवाही नहीं होती है और जांच के नाम पर लीपा-पोती की जाती है | मेरी पुस्तक, 'उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश में कैसे बदलें' के आधार पर बिहार एवं अन्य दूसरे राज्य कार्य कर सकते हैं तो इसे उत्तर प्रदेश में अपनाने में क्या समस्या है?  यह तो उत्तर प्रदेश के लिए ही है | इसे हिंदी में रूपांतरित, प्रचारित एवं इस पर कार्यान्वित कर उत्तर प्रदेश में बदलाव लाया जा सकता है | 
 
आपको उत्तर प्रदेश की जनता ने कुछ अलग दिखाने का मौका दिया था लेकिन दुःख की बात है की इसका सदुपयोग नहीं हो सका | दबे-कुचलों को विशिष्ट व्यक्ति का पहचान पत्र नहीं दिया गया जिसके माध्यम से जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान एवं मंत्री उन्हें सलामी देकर उचित आदर एवं प्राथमिकता के साथ उनकी व्यक्तिगत समस्याओं का निपटारा करते | इससे सामाजिक न्याय दिलाने में एक क्रांति आती  एवं वर्षों से दबे-कुचले लोग भी अपने को सम्मानित महसूस करते | अभी भी समय है | हम चाहते हैं की विधान-सभा में भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बनाकर उचित कार्यवाही की जाय ताकि भ्रष्टाचारी लूट-खसोट करने से डरें एवं विकाश के साथ गरीबों में सुख का अनुभूति हो |  यदि ऐसा नहीं हुआ तो जनता आज नहीं तो कल जरूर जागरूक होगी और जाति, धर्मं एवं सम्प्रदाय से ऊपर उठकर सेवा की जगह मेवा खाने वालों को उनका सही जगह जरूर दिखाएगी | सरकारी नौकरों जैसे जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान, सचिव, मंत्री इत्यादि की मानसिकता अभी भी अंग्रेजी हुक्मरानों जैसी ही है और वे अपने को जनता का सेवक न समझकर हाकिम की तरह ही व्यवहार कर रहे हैं | हमें आपसे एक ऐसे सरकार की अपेक्षा थी जो इस मानसिकता को बदले लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो सका | इसीलिये  लोग विधायक, सांसद, जिलाधिकारी या पुलिस कप्तान बनने के लिए लालायीत रहते हैं और पद मिलने पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं | 
 
हमें आशा है की हमारी नयी पीढ़ी अपने अधिकारों को समझेगी और ऐसी मानसिकता वाले लोगों को अपना सेवक बनाने का मौक़ा कभी नहीं देगी और हमें उम्मीद है एक दिन हमारा सपना, 'भ्रष्टाचार मिटाना है, सबको सुखी बनाना है' अवश्य साकार होगा |  
सरकारी नौकरों से मेरे सुझावों पर कार्य करने का अनुरोध
दिनांक: १-फ़रवरी-२०११
सेवा में - उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी नौकर ( मंत्री-गण, कैबिनेट सचिव, पुलिस महानिरीक्षक, जिला अधिकारी, पुलिस कप्तान, विभागाध्यक्ष, जन-प्रतिनिधि  इत्यादि ),
चूँकि आपको लोगों के कर के पैसे से तनख्वाह दिया जाता है और आप  संवैधानिक  दायित्वों के साथ एक उत्तरदायी सरकारी नौकर हैं अतः मुझे पूरी उम्मीद है की आप मेरे द्वारा नियमित रूप से भेजे गए पत्रों को अवश्य पढ़ते होंगे और समय मिलने पर उन पर जरूर कार्यवाही करते होंगे |  यदि आप मेरे पत्रों पर विचार कर भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग  छेड़ेंगे तो यह राज्य की जनता की हित के लिए एक सराहनीय  कदम होगा | इससे उत्तर प्रदेश एवं देश के लोगों को सुखी बनाने में आपका महान योगदान होगा |  आप सरकारी नौकरी में  अपनी  इच्छा  से सेवक के रूप में लोगों की सेवा करने के लिए भरती हुए और  इसके लिए आपने कसम भी लिया की आप जनता के धन का लूट-खसोट किये बिना नैतिकता-पूर्वक अपने दायित्वों का निर्वाह करेंगे और तनख्वाह पर ही अपना गुजर-बसर करेंगे | आपको किसी ने जबरदस्ती जनता की सेवा के लिए नहीं लगाया बल्कि आपने खुद इस पेशा को स्वेच्छा चुना |  यदि आप इमानदारी,  जिम्मेदारी एवं उत्तरादायीत्व पूर्ण सेवा नहीं करना  चाहते तो आप कार्य-मुक्त होने के लिए स्वतंत्र हैं | बहुत लोग आपकी नौकरी को पाने के लिए कतार में लगे हुए हैं | अतः इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे हमेशा आपसे हमारे निवेदनों पर  कार्यवाई की आश रहती है |  मैं आग्रह करता हूँ की उत्तर प्रदेश के लोगों की भलाई के लिए थोडा त्याग कर अधिक पैसा कमाने के वास्ते भ्रष्ट आचरण से दूर रहें |   मैं आपसे वादा करता हूँ की आपका यह त्याग उत्तर प्रदेश वासियों को खुश एवं समृद्ध बनाएगा | 
मैं प्रत्येक महीने  १००० लोगों से अधिक को इ-मेल और १०० से अधिक सरकारी नौकरों को पत्र यह सोच कर भेजता  हूँ की एक-न-एक दिन यह पत्र मेरी तरह सोच रखने वाले सरकारी नौकरों के हाथ में जरूर पहुंचेगा और वे भ्रष्टाचार मिटाओ सेना की अपील की दिशा में  कार्य प्रारंभ कर देंगे | हम प्रदेश से भ्रष्टाचार मिटाने में आपकी मदद चाहते हैं और आपसे  यह उम्मीद करते हैं की आप भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी गतिविधियों  को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे | यदि आप अपने जानने वालों को, और वे अपने जानने वालों को मेरे पत्र अग्रेसित करते हैं तो इस तरह से एक श्रृंखला बन जाएगी  और हमारे प्रदेश के पिछड़ेपन का वास्तविक मुद्दा, भ्रष्टाचार, के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों में जागरूकता होगी और इस तरह से सबको सुखी बनाने के वास्ते भ्रष्टाचार मिटाओ आन्दोलन को एक गति प्रदान करने में मदद मिलेगी | 
आप कृपया केवल अपने बॉस के आज्ञा पर ही काम न कर, एक शिक्षित व्यक्ति होने के नाते अपना दिमाग राज्य की ज्वलंत समस्यों का  विश्लेषण कर उसके जड़ तक पहुँचने तथा  उसके सर्वनाश के लिए रणनीति बनाने में भी लगायें |  कभी-कभी एक आम आदमी भी प्रदेश के विकाश के लिए आपसे अच्छी  योजना आपके सामने रख सकता है और आपको चाहिए की आप अपने अहंकार को दूर रख, आम आदमी द्वारा रखी गयी योजना को समाज के कल्याण के लिए लागू करने में थोडा भी न झिझकें | यदि आप आम जनता की इच्छा के अनुसार काम नहीं करते हैं तो एक दिन ऐसा आयेगा की वो  उदंड सरकारी नौकरों को और बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपने अधिकार का उपयोग अपने बहुमूल्य वोट के जरिये कर, सरकार से उन्हें उखाड़ फेंकेगे| भ्रष्टाचार मिटाओ आन्दोलन में मेरा सहयोग कर, कृपया सबको सुखी बनाने का मेरा सपना साकार करने में मेरी मदद करें |  आपके जवाब का मुझे बेसब्री से इंतज़ार है | 
भारत की अखंडता के लिए  विनायक सेन से ज्यादा  खतरनाक भ्रष्ट अधिकारी एवं लोक-सेवक हैं
दिनांक: १०-फ़रवरी-२०११ 
मैंने हाल ही में विभिन्न  समाचार पत्रों में पढ़ा की एक समाज सेवक, श्री विनायक सेन, को किसी मामले में एक स्थानीय न्यायपालिका ने एक नियत समय में निर्णय लेते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी  है लेकिन ऐसा कोई उदाहरण जिसमें  कभी किसी  न्यायपालिका द्वारा कोई फैसला  एक नियत समय में  किसी भ्रष्ट नेता, अधिकारी या लोक-सेवक के खिलाफ दिया गया हो, मैंने कभी नहीं सुना |  उदाहरण के तौर पर बहुत सारे राजनीतिज्ञों, जैसे मधु कोड़ा, लालू यादव, मायावती, जयललिता, कलमाड़ी, राजा, मुलायम, अपांग, सुख राम, येदुरप्पा, देशमुख, राजीव गाँधी,  शिबू, नरसिम्हा राव, जगन्नाथ मिश्रा एवं अन्य पूर्व मंत्रियों तथा लोक-सेवकों, के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले बहुत दिनों से लंबित हैं लेकिन मुझे नहीं पता की कभी उन मामलों पर नियत समय में सुनवाई कर उनके जीवित रहने में ही कोई फैसला न्यायपालिका द्वारा सुनायी जाएगी और दोषी पाने पर उन्हें सजा भी हो सकेगी | हर सरकारी बिभाग में भ्रष्टाचार एवं घूसखोरी होने के वजह से मुख्यतया  गरीब एवं दबे-कुचले इसका शिकार हैं और उन्हें उनका वाजिब हक़ नहीं मिल पा रहा है|  भ्रष्टाचार के कारण न्यायपालिका, नियम-कानून एवं विकाश पर बहुत ही बुरा असर है और अधिकाँश जनता न्यायपालिका, पुलिस एवं जांच एजेंसी जैसे सीबीआई, सीआईडी या सीबी-सीआईडी में विश्वास नहीं रखती | क्या कोई मुझे बता सकता है की आज अपने देश में भ्रष्ट लोक-सेवक ज्यादा खतरनाक है या विनायक सेन जैसा आम आदमी? मेरे और मेरे टीम के द्वारा एकत्रित किये गए आंकणाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं की आज हमारे देश की एकता एवं संप्रभुता के लिए विनायक सेन से जयादा खतरनाक हमारे देश के भ्रष्ट लोक-सेवक हैं |  यदि समय रहते अपने देश में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगाया गया तो देश का हर एक नागरिक इन भ्रष्ट लोक-सेवकों के खिलाफ हथियार उठा लेगा और भ्रष्ट सरकारों के खिलाफ युद्ध छेड़ देगा | 
मुझे भारत के प्रधान-मंत्री का बड़ाई करने के लिए खेद है
दिनांक: १-मार्च-२०११
जितने भ्रष्टाचार के मामले एवं घपले-घोटाले इस भारत सरकार के कार्यकाल में घटित  हुए  हैं उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ की प्रधान-मंत्री मनमोहन सिंह आज तक की भ्रष्टतम सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं और उनके नाक के नीचे हो रहे भरष्टाचार को रोकने में वे नाकामयाब हैं | मनमोहन सिंह के कद के इंसान को एक नजीर पेश कर सरकार का नेतृत्व प्रदान करना चाहिए था और यदि सरकार में कोई चीज उनकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रही थी तो उन्हें गद्दी छोड़ देनी चाहिए थी | उनके लिए प्रधान-मंत्री के पद में क्या रखा है, सिर्फ रुतबा और सरकारी तंत्र एवं लोक-सेवकों के नियंत्रण के अलावा, जिसे वे पहले भी भोग चुके हैं |  यदि कोई बुरा न माने तो प्रजा-तंत्र के नियम-कानून के मुताबिक़, मैं प्रधान-मंत्री  को भी आम जनता का सेवक  ही समझता हूँ, न की राज करने वाला राजा | पहले लाखों-करोड़ों उनके चाहने वाले थे और उनका त्याग-पत्र भ्रष्टाचारियों  में कठोर सन्देश देता की वे  भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते  और किसी भी कीमत पर इससे समझौता नहीं करना चाहते | इससे उनकी छवि में चार-चाँद लगा होता और यह उन्हें लाखों लोगों के दिल में जगह दिलाता तथा इसके साथ ही भारत के महानतम  लोगों के साथ उनका नाम इतिहास  के स्वर्ण पन्नों में दर्ज हो जाता  | आज भी बोफोर्स का जिन्न जैसे  भारत के पूर्व प्रधान-मंत्री राजीव गाँधी  का पीछा नहीं छोड़ता वैसे ही अब मनमोहन सिंह को भी याद किया जाएगा | भ्रष्टाचार  के खिलाफ प्रधान-मंत्री की अकर्मण्यता  की वजह से वर्ष २००९ में उनके द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने के लिए दिए गए भाषण के ऊपर अंग्रेजी  संस्करण की पुस्तक में लिखे गए बड़ाई पत्र को हिंदी संस्करण की इस पुस्तक से निकालना  पड़ा है | 
 
हमने कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय  अध्यक्ष सोनिया गाँधी एवं मनमोहन सिंह को बहुत सारे पत्र लिखे और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के मेरे प्रस्ताव पर  गौर करने के साथ ही भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कुछ करने तथा नियम-क़ानून में परिवर्तन कर भ्रष्टाचारियों में डर पैदा करने के लिए कहा |  आज तक मैंने मेरे पत्रों एवं प्रस्तावों पर सरकार द्वारा कोई कार्यान्वय नहीं देखा |  मुझे लगता है की वे सब रद्दी समझकर फ़ेंक दिए गए |  भ्रष्टाचार  मिटाओ सेना पूर्वी उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार मिटाओ आन्दोलन की शुरुआत की है लेकिन ऐसे राजनितिक पार्टियों  का इसमे कोई सहयोग नहीं मिल रहा है | कहीं न कहीं इन पार्टियों के लोगों को यह डर सताता  है  भ्रष्टाचार मिट जाने पर उन्हें आम जनता के नौकर के रूप में रहना पड़ेगा और सामंती-युग का खात्मा हो जायेगा |
मैं सामंती-युग की तरह जीने वाले आज के  हुक्मरानों से सवाल पूछना चाहता हूँ की यदि आप हमें भ्रष्ट-मुक्त प्रशाशन नहीं दे  सकते तो पूर्वी भारत  के लोगों को भारत से अलग होकर एक भ्रष्ट-मुक्त देश क्यों नहीं बनाने देना चाहते? आप कहते हैं ही यह प्रजा-तन्त्र है और लोगों का दिल जीतकर उनका  प्रतिनिधित्व कीजिये लेकिन आपको मालूम नहीं है की ये जन-प्रतिनिधि  जीतने के बाद भ्रष्ट हो जाते हैं और   लूट-पाट करने लगते हैं क्योंकि भ्रष्टाचार रोकने के लिए भारत में कोई ऐसा प्रभावी कानून नहीं है  की भ्रष्टाचारियों में डर पैदा कर सके | शायद भारत से अलग होकर एक नया देश बने तो लोग संविधान में अमूल-चूल परिवर्तन कर भ्रष्ट-मुक्त प्रशाशन  एवं सुशाशन स्थापित कर सकें |  हमने पूर्वी भारत के कई राज्यों एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का  दौरा किया है | वहां भ्रष्टाचार इस कदर व्यापत है की सरकारी कर्मचारी खुलेआम घूस मांगते हैं और न देने पर काम नहीं करते हैं | बंगाल में सरकारी बस में टिकेट आरक्षण के लिए घूस न देने पर क्लर्क बेझिझक बोलता है की टिकेट नहीं मिलेगा जो उखाड़ना है उखाड़ लो | कहीं भी शिकायत को सुनकर कार्यवाही नहीं होती | आप यह सोचते हैं की विकाश के लिए खजाना खोल देने पर सब कुछ ठीक-ठाक हो जायेगा लेकिन आपको यह नहीं मालूम की उस पैसे का कुछ ही भाग धरातल पर लगता है और सारे धन का भ्रष्टाचारियों के बीच लूट-पाट हो जाता है | लोग ऐसा कब-तक देखते रहेंगे और  जरा आप ही बताईये की ऐसे में लोग क्या करेंगे? या तो भ्रष्ट सरकार के खिलाफ लड़ेंगे या अपने क्षेत्र  का किसी सुशाशित देश में विलय करना चाहेंगे और आप इसका सहयोग करने वालों को देश-द्रोही करार देंगे और उनकी आवाज़ को दबाने के लिए उत्पीडित  करेंगे | यदि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम न उठाकर जनता को ऐसे ही पीसते रहेंगे और जबरदस्ती उन्हें सेना के बल पर डराते रहेंगे तो यह ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है | एक दिन ऐसा अवश्य  आयेगा की आम जनता सुशाशन के लिए बगावत करेगी और सामंती जीवन व्यतीत करने के लिए बने कानून को उखाड फेंकेगी | 
भ्रष्टाचार मिटाओ आन्दोलन में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लें
दिनांक: १५-मार्च-२०११ 
प्रिय भद्र जन, 

यदि आप गरीबी मिटाने के नेक काम में हिस्सा लेना चाहते हैं और लोगों को उनका हक़ दिलाना चाहते हैं तो   आपका भ्रष्टाचार मिटाओ सेना  की सहायता के लिए स्वागत है |  इसके लिए हम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो देश के लिए पहले सोचें और उसके बाद अपने लिए, तथा इसके साथ ही अपना कुछ समय, उर्जा  और पैसा भ्रष्टाचार मिटाओ सेना की गतिविधियों की मदद में लगायें |  इसके तहत आप एक जिले को गोद ले सकते हैं और भ्रष्टाचार मिटाओ सेना आपको उस जिले का निदेशक नियुक्त कर देगी | भ्रष्टाचार मिटाओ सेना शुरू-शुरू में नीचे दिए गए गतिविधियों को चलाने के लिए प्रत्येक साल आपको $१००० देगी | 
हम रोज़ अख़बारों में राष्ट्रपित, प्रधानमंत्री, अन्य मंत्रियों, राजनितिक पार्टियों, जाने-माने अखबारों के संपादकों  और कुछ अन्य प्रतिष्ठिति लोगों की भ्रष्टाचार पर लम्बी-चौड़ी भाषण सुनते हैं लेकिन वे उसे मिटाने  के लिये सतही धरातल पर कोई काम नहीं  करते | हमें कुछ ऐसा करने की जरूरत  है की सरकारी सेवा में लिप्त लोगों में ऐसा डर पैदा हो की लूट-खसोट के बारे में वे कभी  सोचें भी नहीं | सरकारी सेवा में यदि भ्रष्ट लोग घुसते हैं तो प्रजा-तन्त्र चरमरा जाएगी, क्योंकि प्रजा-तंत्र का सारा दारोमदार इन सरकारी लोक-सेवकों के ऊपर निर्भर करता है और किसी भी शुद्ध प्रजा-तंत्र के लिए यह जरूरी  है की हर छोटे या बड़े सरकारी पद पर इमानदार लोग ही बैठें | आज का आलम यह है की अधिकतर संवैधानिक पदों पर भ्रष्ट लोग ( केंद्रीय सतर्कता आयोग के पूर्व आयुक्त के मुताबिक़ ८५% ) बैठे हुए हैं और हर छोटे-मोटे पद पर चयन के लिए घूस दिए हुए हैं | ऐसे लोग दोष-विहीन प्रजा-तंत्र के काबिल नहीं हैं और उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस पहल एवं दंड के माध्यम से सुधार  जा सकता है और इसके लिए भ्रष्टाचार मिटाओ सेना बात करने के वजाय, धरातल पर काम करने में विश्वास करती है तथा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के कुछ जिलों में काम भी करना शुरू कर दिया है |   
भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी जंग सतत जारी है और इसके सन्दर्भ में मेरा राजनितिक पार्टियों, विभिन्न सरकारों, विधायकों, संसद सदस्यों एवं लोक-सेवकों के साथ संवाद काम आ रहा है | मुझे अप्रवासी भारतीय सम्मेलन, जो की जनवरी-२०११ के महीने में सम्पन्न हुआ, में 'भ्रष्टाचार मिटाओ सेना' के तरफ से एक वक्ता के रूप में मेरे गृह-मंत्री को संबोधित  पत्र को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया था लेकिन मेरे व्यस्त कार्यक्रमों के वजह से मुझे उसमें भाग लेने का मौका नहीं मिल सका | आयोजकों ने मेरे पत्र को राष्ट्रपति, गृह-मंत्री एवं प्रधान मंत्री तक पहुँचाया है और मेरे सुझावों पर कार्य करने का आश्वासन भी मिला है | मेरे अथक प्रयासों  एवं vinay1340.wordpress.com पर प्रस्तुत भारत में व्याप्त भ्रष्टाचार पर किये गये शोध  के वजह से बहुत सारे लोग इस दिशा में सोच रहे हैं और जाने-माने लोग जैसे नितीश कुमार, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, रवि शंकर, प्रेमजी, बाबा रामदेव, किरण वेदी  एवं और अन्य जानी-मानी हस्तियाँ आगे आ रहीं हैं, जो की एक शुभ संकेत है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग का शंखनाद है | यदि भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरे सुझावों (इसके लिए कृपया मेरी पुस्तक, 'उत्तर प्रदेश को उत्तम  प्रदेश में कैसे बदलें', पढ़ें ) को क़ानून के रूप में अमली जामा पहनाया जाता है तो लोगों का पैसा विदेशों में नहीं जायेगा, गावों की सड़कें भी चमकेगीं, स्कूलों का भवन जर्जर नहीं रहेगा, असली लाभार्थी को उसका हक़ मिलेगा, लोक-सेवक अपने को जनता का नौकर समझेगें न की शासक, गरीब ज्यादा गरीब और धनी ज्यादा धनी नहीं होगा, घूसखोरों एवं लूट-खसोट करने वालों की सम्पति जब्त हो जाएगी  और जनता के किसी भी काम का निपटारा समय से होगा | 
उदाहरण के तौर पर हमने पाया  है की जब किसी गाँव के बिजली का ट्रांसफार्मर जल जाता है तो बिना घूस खिलाये या धरना-प्रदर्शन किये बिना विद्युत विभाग काम नहीं करता, लेकिन  भ्रष्टाचार पर लगाम लगते ही किसी भी आम जनता  की विद्युत विभाग में एक फ़ोन ही काफी होगा और एक दिन में ट्रांसफार्मर लग जायेगा, या पासपोर्ट बनवाने के लिए पुलिस द्वारा घूस माँगने पर दूसरे दिन ही उसकी छुट्टी हो जाएगी | और यदि जिस दिन से ऐसा होने लगेगा उस दिन से लोगों में सुख, शांति एवं सम्पन्नता का अनुभव होने लगेगा और गरीबी मिटने लगेगी |  'भ्रष्टाचार मिटाओ सेना' उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में "जागो-जन यात्रा" का अभियान शुरू करने जा रहा है है और इसका शुभारम्भ बलिया जिले के पूर्वी क्षेत्र मांझी-पूल से             १-सितम्बर-२०११ को शुरू होगा तथा इसके पश्चिमी छोर कीड़ीहडापुर में १५-सितम्बर-२०११ को समाप्त होगा | इसमें आम जनता को यह बताया जायेगा की घूसखोरों, आय से अधिक सम्पति रखने वाले लोक-सेवकों एवं विकाश के पैसे का लूट-खसोट करने वालों  के खिलाफ भ्रष्टाचार मिटाओ सेना के ब्लाक स्तर पर नियुक्त वकीलों से शिकायत करें ताकि उनके खिलाफ मुक़दमा किया जा सके और इसके साथ ही बलिया के हर लोक-सेवक की समय-समय पर सूचना के अधिकार के तहत बैंक खातों की जांच भी की जाय | साथ ही यह भी बताया जायेगा की अपने बहुमूल्य वोट के जरिये इमानदार एवं अपने को जनता का नौकर समझने वाले जन-प्रतिनिधि का चुनाव करें जो संवैधानिक पदों पर ऐसी ही सोच वाले लोगों की नियुक्ति करे | 

जिलों के भ्रष्टाचार मिटाओ सेना के निदेशकों से अनुरोध है की कृपया जिले के हर ब्लाक में एक जन-सभा का आयोजन करें | मैं जन-सभा को आपके मोबाईल फ़ोन के  स्पीकर  के माध्यम    से  संबोधित  करूंगा | इसके साथ ही हर ब्लाक से एक वकील की नियुक्ति करें और "जागो-जन यात्रा" का अपने-अपने जिलों में नेतृत्व प्रदान करें |
द्वितीय चरण के मेरे भाषण के कुछ अंश
दिनांक: १-अप्रैल-२०११
प्रिय उत्तर प्रदेश वासियों, 

आज हमारे प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार की वजह से असली लाभार्थी को उसका हक़ नहीं मिल रहा है, सड़क एवं स्कूल भवन जर्जर हैं, कोई भी सरकारी काम बिना पैसे खिलाये समय से नहीं होता है, विकाश कार्यों के लिए प्रदत्त धन में ऊपर से नीचे तक लूट-खसोट होने की वजह से गुणवत्ता-पूर्ण कार्य नहीं होता और कुछ ही दिनों में उसे फिर से कराने के वास्ते लूट-खसोट के लिए प्रयास शुरू हो जाते हैं, और भ्रष्ट लोग अपनी काली कमाई को विदेशों में छुपाने में कामयाब हैं | इस भ्रष्ट तंत्र की सबसे बड़ी बिडम्बना यह है की भ्रष्टाचारियों को कभी सजा नहीं मिलती | अतः आलम यह है की भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों में कोई डर नहीं है और वे प्रदेश एवं प्रजा- तंत्र को निरंतर खोखला किये जा रहे हैं | यदि हम इस पर जल्द ही लगाम नहीं लगाये तो लोग भ्रष्ट लोक-सेवकों एवं सरकार के खिलाफ हथियार उठा लेगें और इसके बाद या तो देश टुकड़ों में बँट जायेगा या लोग किसी  और दूसरे देश  से अपने प्रदेश का विलय चाहने लगेगें जिस देश में भ्रष्टाचार नहीं है और अच्छी  सरकार है | लोगों में नैतिकता का पतन  हो रहा है  और वो आज-कल अपने बच्चों  को यही शिक्षा देते सुने जाते हैं की  ऐसी नौकरी करो जहाँ उपरी कमाई  हो |  यदि जिसकी उपरी कमाई नहीं है तो उसका उपहास उड़ाया जाता है | आज हम अपने प्रदेश को पतन की राह पर ले जा रहें हैं | यदि भ्रष्टाचार नहीं रहा तो  लोगों का पैसा विदेशों में नहीं जायेगा, गावों की सड़कें भी चमकेगीं, स्कूलों का भवन जर्जर नहीं रहेगा, असली लाभार्थी को उसका हक़ मिलेगा, लोक-सेवक अपने को जनता का नौकर समझेगें न की शासक, गरीब ज्यादा गरीब और धनी ज्यादा धनी नहीं होगा, घूसखोरों एवं लूट-खसोट करने वालों की सम्पति जब्त हो जाएगी  और जनता के किसी भी काम का निपटारा समय से होगा | उदाहरण के तौर पर हमने पाया  है की जब किसी गाँव के बिजली का ट्रांसफार्मर जल जाता है तो बिना घूस खिलाये या धरना-प्रदर्शन किये बिना विद्युत विभाग काम नहीं करता, लेकिन  भ्रष्टाचार पर लगाम लगते ही किसी भी आम जनता  की विद्युत विभाग में एक फ़ोन ही काफी होगा और एक दिन में ट्रांसफार्मर लग जायेगा, या पासपोर्ट बनवाने के लिए पुलिस द्वारा घूस माँगने पर दूसरे दिन ही उसकी छुट्टी हो जाएगी | और यदि जिस दिन से ऐसा होने लगेगा उस दिन से लोगों में सुख, शांति एवं सम्पन्नता का अनुभव होने लगेगा और गरीबी मिटने लगेगी | 

हम रोज़ अख़बारों में राष्ट्रपित, प्रधानमंत्री, अन्य मंत्रियों, राजनितिक पार्टियों, जाने-माने अखबारों के संपादकों  और कुछ अन्य प्रतिष्ठिति लोगों की भ्रष्टाचार पर लम्बी-चौड़ी भाषण सुनते हैं लेकिन वे उसे मिटाने  के लिये सतही धरातल पर कोई काम नहीं  करते | हमें कुछ ऐसा करने की जरूरत  है की सरकारी सेवा में लिप्त लोगों में ऐसा डर पैदा हो की लूट-खसोट के बारे में वे कभी  सोचें भी नहीं | सरकारी सेवा में यदि भ्रष्ट लोग घुसते हैं तो प्रजा-तन्त्र चरमरा जाएगी, क्योंकि प्रजा-तंत्र का सारा दारोमदार इन सरकारी लोक-सेवकों के ऊपर निर्भर करता है और किसी भी शुद्ध प्रजा-तंत्र के लिए यह जरूरी  है की हर छोटे या बड़े सरकारी पद पर इमानदार लोग ही बैठें | आज का आलम यह है की अधिकतर संवैधानिक पदों पर भ्रष्ट लोग ( केंद्रीय सतर्कता आयोग के पूर्व आयुक्त के मुताबिक़ ८५% ) बैठे हुए हैं और हर छोटे-मोटे पद पर चयन के लिए घूस दिए हुए हैं | ऐसे लोग दोष-विहीन प्रजा-तंत्र के काबिल नहीं हैं और उन्हें भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस पहल एवं दंड के माध्यम से सुधारा  जा सकता है और इसके लिए भ्रष्टाचार मिटाओ सेना बात करने के वजाय, धरातल पर काम करने में विश्वास करती है तथा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के कुछ जिलों में काम भी करना शुरू कर दिया है |   
भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी जंग सतत जारी है और इसके सन्दर्भ में मेरा राजनितिक पार्टियों, विभिन्न सरकारों, विधायकों, संसद सदस्यों एवं लोक-सेवकों के साथ संवाद काम आ रहा है | मुझे अप्रवासी भारतीय सम्मेलन, जो की जनवरी-२०११ के महीने में सम्पन्न हुआ, में 'भ्रष्टाचार मिटाओ सेना' के तरफ से एक वक्ता के रूप में मेरे गृह-मंत्री को संबोधित  पत्र को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया था लेकिन मेरे व्यस्त कार्यक्रमों के वजह से मुझे उसमें भाग लेने का मौका नहीं मिल सका | आयोजकों ने मेरे पत्र को राष्ट्रपति, गृह-मंत्री एवं प्रधान मंत्री तक पहुँचाया है और मेरे सुझावों पर कार्य करने का आश्वासन भी मिला है | मेरे अथक प्रयासों  एवं भारत में व्याप्त भ्रष्टाचार पर किये गये शोध  के वजह से बहुत सारे लोग इस दिशा में सोच रहे हैं और जाने-माने लोग जैसे नितीश कुमार, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, रवि शंकर, प्रेमजी, बाबा रामदेव, किरण वेदी  एवं और अन्य जानी-मानी हस्तियाँ आगे आ रहीं हैं, जो की एक शुभ संकेत है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग का शंखनाद है | 

'भ्रष्टाचार मिटाओ सेना' उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में "जागो-जन यात्रा" का अभियान शुरू किया है और इसका शुभारम्भ बलिया जिले के पूर्वी क्षेत्र मांझी-पूल से होने वाला  है तथा इसका अंत पश्चिमी छोर कीड़ीहडापुर में होगा | इस यात्रा के तहत हम आप लोगों को यह सन्देश देना चाहते हैं की घूसखोरों, आय से अधिक सम्पति रखने वाले लोक-सेवकों, सरकारी काम में देरी करने वाले कर्मचारियों  एवं विकाश के पैसे का लूट-खसोट करने वालों  के खिलाफ भ्रष्टाचार मिटाओ सेना के ब्लाक स्तर पर नियुक्त वकीलों से शिकायत करें ताकि उनके खिलाफ मुक़दमा किया जा सके और इसके साथ ही बलिया के हर लोक-सेवक की समय-समय पर सूचना के अधिकार के तहत बैंक खातों की जांच भी की जाय | साथ ही हम यह भी बताना चाहते हैं की आप अपने बहुमूल्य वोट के जरिये इमानदार एवं अपने को जनता का नौकर समझने वाले जन-प्रतिनिधि का चुनाव करें जो संवैधानिक पदों पर ऐसी ही सोच वाले लोगों की नियुक्ति करे |   उदहारण के तौर पर किसी जिले का जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान   पर नियुक्ति ऐसे लोगों की होनी चाहिए जो की अपने को आम जनता का नौकर समझे न की हाकिम | 
इसी क्रम में मैंने कई संसद सदस्यों, विधायकों, ब्लाक-प्रमुखों, जिला पंचायत अध्यक्षों एवं प्रधानों  का साक्षात्कार लिया और उनसे पूछा की जनता का नौकर  बनने के लिए  लाखों-करोड़ों  क्यों खर्च करते हैं ?  क्या आप बिना ये खर्च किये लोगों की सेवा नहीं कर सकते, जैसे मैं कर रहा हूँ | इतने खर्च में आप लोगों के लिए रोज़गार पैदा कर सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था | उनके मुताबिक़ जीतने के बाद रुतबा और लूट-खसोट के माध्यम से पैसा अर्जित  करने का बहुत सारा मौका मिलता है और इसलिए किसी भी कीमत पर जनता का सेवक बनना चाहते है | उनके लिए राजनिति एक व्यवसाय है | आम जनता को यह समझना चाहिए की जो जितना खर्च करेगा वो आपको उतना ही लूटेगा और इतना पैसा रखने वाला और नौकरों के साथ शानों-शौकत की जिंदगी जीने  वाला जीतकर कभी भी जनता के नौकर की तरह पेश नहीं आएगा | अतः आपका यह कर्त्तव्य बनता है की आप अपने वहुमुल्य वोट का  जाया  न कर, ऐसे लोगों को अपना  सेवक बनने का मौका न दें | ऐसे ही मेरी एक लोक-सेवक से बात हुयी जिसे आपकी सेवा के लिए रुपये ३५०००/- हर महीने तनख्वाह दी जाती है | उसके बारे में और पता करने पर यह मालूम हुआ की उसके बच्चे बहुत ही अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं और उसके महीने का खर्च रुपये ५००००/- है | बताईये अब वो क्या करेगा ? उसका कहना था की सरकार या तो तनख्वाह बढ़ाये नहीं तो वो मौका मिलने पर लूट-खसोट जरूर करेगा |   आज की महंगाई में पैसा कम पड़ जाता है | मैंने उससे पूछा की क्या कभी मजदूरी करने वालों के बारे में सोचा है जो की रुपये ३०००/- महीने की कमाई पर गुजर-बसर करते हैं ? अधिकारी बोला, वो मजदूर नहीं है और उसका अपना रुतबा है | हमारे यहाँ नागरिकों को रुतबे के अनुसार बाँट दिया गया है और उसी अनुसार उनके साथ व्यवहार भी होता है |  उसने बताया की रुतबे के अनुसार अपने बच्चों को कबूतरखाने (सरकारी स्कूलों ) में नहीं भेज सकता नहीं तो बड़े होकर वे मजदूर ही बनेगें | क्या सरकारी स्कूल केवल मजदूर ही पैदा करते हैं ?  इसका मतलब तो यह हुआ की मजदूर की पीढ़ी मजदूर ही रहेगी | भ्रष्टाचार पर लगाम लगते ही ऐसे लोग अपनी चादर के अनुसार पैर पसारेंगे  और अपने बच्चों को भी कबूतरखाने भेजना शुरू कर देगें और इसका असर ( यदि जिलाधिकारी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल भेजने लगे ) यह होगा की कबूतर खानों  की दीन-दशा भी लौट आएगी और मजदूर के बच्चे भी डाक्टर/ईन्जीनियर बनने लगेंगे |  इस अनुभव के बाद, आज से मैंने  अपने अगड़ी जाति के उपनाम को बदलकर 'हरिजन' रख लिया ताकि मुझे भी यह आभास  हो सके की लोग और लोक-सेवक मुझसे कैसे बर्ताव करते हैं | 
आज जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान का नियंत्रण आम जनता के हाथो में नहीं है और उन्हें मुख्यमंत्री के अलावा कोई नहीं हटा सकता |  चूँकि ये आम जनता के द्वारा चुनकर नहीं आते अतः इन्हें इनके  रिटायर्मेंट  के पहले नहीं हटाया जा सकता और इस तरह से  इन्हें कोई भ्रष्ट  कार्य करने में डर नहीं लगता | यदि जिलाधिकारी का चुनाव सीधे जनता के वोट  के माध्यम से पांच साल के लिए हो  तो थोडा उनमें  डर रहेगा की उनके भ्रष्ट कामों के वजह से उन्हें पांच साल के बाद सड़क पर आना पड़ सकता है | अतः वह गलत काम करने में हिचकिचाएंगे | हमने ऐसा कानून बनाने के लिए एक प्रपोजल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं विभिन्न राजनितिक पार्टियों के अध्यक्षों के पास भेजा है जिसमें जिला प्रशासन आम लोगों के  हाथों में देने के लिए कहा गया है | इसके अंतर्गत  हम चाहते हैं की जिले के लोग जिले का एक मुख्यमंत्री अपने बहुमूल्य वोट के माध्यम से चुने और वो  मुख्यमंत्री चुने हुए प्रधानों से जिले के मंत्रीमंडल का निर्माण करे और जिले का प्रशासन संभाले | जिले के सारे अधिकारी मंत्रिमंडल के नियंत्रण में रहें और जनता को यह अधिकार हो की मंत्रीमंडल के सदस्यों को जनता की कसौटी पर खरा न उतरने पर ५१% वोट के माध्यम से वापस बुला सके | इसके साथ ही जिले का एक लोक-पाल भी नियुक्त किया जाय जो की भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर जिले के किसी भी मंत्रिमंडल के सदस्य या अधिकारी के खिलाफ जांच कर ३-महीने में अपना फैसला सुना दे |  इस तरह से जिला प्रशासन लोगों के हाथ में होगा और यह आम जनता का स्थान लोक-सेवकों से ऊपर होने का अहसास दिलाने के साथ ही लोगों को एक भ्रष्ट-रहित सुशासन प्रदान करेगा | 
एक सर्वेक्षण के मुताबिक़ भारत के ९२% लोग सिर्फ व सिर्फ अपने और अपने परिवार  के लिए ही जीते हैं और मौका मिलने पर लूट-खसोट के साथ दूसरों का हक़ मारने  के लिए भी तैयार बैठे हैं | केवल ८% लोग ऐसे हैं जिन्हें मौका मिलने पर भी लूट-खसोट नहीं करते और कभी भी दूसरों का हक़ नहीं मारते | ये अपने परिवार के साथ दूसरों के लिए भी जीते हैं और ये इंसान, देवता, ऋषि या भगवान् की श्रेणी में आते हैं |  इंसान की श्रेणी में वह आता है जो अपने रोज़ की कमाई एवं उर्जा का १०% भाग दूसरों की सेवा में लगाता  है |  देवता की श्रेणी में वह आता है जो अपने रोज़ की कमाई एवं उर्जा का ५०% भाग दूसरों की सेवा में लगाता  है |  ऋषि  की श्रेणी में वह आता है जो अपने रोज़ की कमाई एवं उर्जा का ९०% भाग दूसरों की सेवा में लगाता  है |  भगवान् की श्रेणी में वह आता है जो अपनी रोज़ की कमाई एवं उर्जा पूरा का पूरा दूसरों की सेवा  में लगा देता  है |  क्या आप बता सकते हैं की आप किस श्रेणी में आते हैं? हम चाहते हैं की आप लोग ८% के श्रेणी में आयें और इसके लिए हम आपसे थोडा त्याग की कामना करते हैं | जैसे सुभाष चन्द्र बोश ने कहा था की आप हमें खून दें  हम आपको आज़ादी देंगे  वैसे ही हम आपसे भ्रष्टाचार से दूर रहकर पहले  अपने लिए न सोचकर प्रदेश के लिए सोचने के लिए त्याग और भ्रष्टाचार मिटाओ सेना के लिए सहयोग चाहते हैं और हम आपको इसके बदले में एक भ्रष्ट-मुक्त सुशासन एवं आने वाली नयी पीढ़ी के लिए एक सुखमय भविष्य देने की कोशिश करेंगे  | 
अब समय आ गया है की आप प्रदेश के लिए थोडा त्याग करें और अपनी नयी पीढ़ियों का जीवन उज्जवल बनाने के वास्ते आप सब लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में मेरा सहयोग करें | यदि आप गरीबी मिटाने के नेक काम में हिस्सा लेना चाहते हैं और लोगों को उनका हक़ दिलाना चाहते हैं तो   आपका भ्रष्टाचार मिटाओ सेना  में स्वागत है |  इसके लिए हम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो देश के लिए पहले सोचें और उसके बाद अपने लिए, तथा इसके साथ ही अपना कुछ समय, उर्जा  और पैसा भ्रष्टाचार मिटाओ सेना की गतिविधियों की मदद में लगायें |  
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